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 प्रश्नोत्तर
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 ee

 ०  Yo

 श्री  अमजद  अली  :  नया  उन  सभी  राज्य

 सरकारों  जिन  राज्यों  का  आयोग  ने  दौरा

 परामर्श  किया  गया  था  अथवा  केवल

 कुछ  ही  से  बरामदा  किया  गया  था  ?

 ¥  १९५५

 श्री  दातार
 :

 मेरी  सूचना  यह  है  कि

 जिन  जिन  राज्यों  का  आयोग  ने  दौरा  किया लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  |

 [  सरदार  हुक्म  सिंह  पीठासीन  हुए  |  उन  सभी  की  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  किया

 गया  था--मेरा
 यह

 कथन  सम्भोदनाधीन  है  ।
 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 पिछडे  बर्ग  आयोग  का  प्रतिवेदन  थ्री  इब्राहीम  क्या  पिछड़ें  वर्ग  आयोग

 क्यां Fuge,  श्री  अमजद  चलो
 :  ने  का इं मीर  तथा  निकोबार  द्वीपों  का  भी

 दौरा  किया  ह  ?
 ग्रह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 पिछड़े  at  आयोग  के  प्रतिवेदन  श्री  दातार  :  आयोग  ने  अण्डमान  तथा

 के  कब  तक  इस  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  किये  निकोबार  द्वीपों  का  दौरा  नहीं  किया है  ।  जहां

 जानें  की  संभावना  और  तक  काश्मीर  का  सम्बन्ध  मुझे  विश्वास  है

 कि  उक्त  राज्य  का  भी  उस  ने  दौरा  नहीं )  क्या  राज्य  सरकारों  को  भी  इस

 मामले  के  सम्बन्ध  में  अपने  विचारों  को  प्रकट  किया है  ।

 करने  का  कोई  अवसर  feat  नाचेंगे  ?
 शी  बे लाय धन  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा

 गह-काय॑  उपमंत्री  :
 कि  सरकार  को  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  था  ।

 सरकार  को  अभी  तक  पिछड़े  वर्ग  आयोग  का
 क्या  आयोग  ने  अपना  प्रतिवेदन  राष्ट्रपति  को

 प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ
 अतः  सरकार  यह

 प्रस्तुत कर  दिया  है  ?
 बताने  में  असमथ  है  कि  कब  तक  उसे  सभा  पटल

 श्री  दातार  :  में  माननीय  सदस्य  को
 पर  रखा  जायेंगी

 सूचित  कर  दूं  कि  उक्त  प्रतिवेदन  न
 at.  अभी

 जी  हां  ।
 भारत  सरकार  को  और  न  ही  उस  के  अध्यक्ष

 श्री अमजद चलो  :  क्या  सरकार को  यह
 राष्ट्रपति  को  ही  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 ज्ञात  हैं  कि  कुछ  राज्यों  की  राज्य  सरकारों  से

 आयोग  ने  पहले  ही  परामशं  कर  लिया  हे  ?  सरदार  ए०  एस०  सहगल  :
 व्या  में  जान

 श्री  दातार
 :

 जी  हमारी  सुचना  यह  सकता  हूं  कि  बैकवर्ड  aorta  कमीशन  जब

 हू  कि  जहां  भी  आयोग  गया  उस  नें  अन्य  वह  हर  स्टेट  में  गया  था  तो  उन  सब  गैर-सरकारी

 व्यक्तियों  के  साथ  साथ  राज्य  सरकारों  से  भी  संस्थाओं से  मिला  था  जो  कि  बैकवर्ड  क्लासेस

 परामर्श  किया  की  भलाई  के  कार्य  कर  रही  हैं
 ?

 681  L.  5.  D.
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 श्री  दातार
 :  जी  नान-आफ़िशल  श्री  डी०  ato  शर्मा  :  कया  इस  बात  में

 संस्थाओं  से  मिला  था  ।  कुछ  सत्यता  है  कि  अलीपुर  के  जनता  कालेज

 को  ६०  एकड़  भूमि  दी  जाने  वाली  थी  और
 सेठ  गोविन्द दास  :  यह  जो

 ana

 ver  न
 है  क्या  यह  सभी  राज्यों  में

 अभी  तक  केवल  एक  एकड़  भूमि  दी  गयी  है  ?

 हो  गया  है  और  सभी  राज्यों  की  रिपोर्टो  इस  को
 डा०  एम०  एम०  दास  :  अलीपुर  के

 मिल  गई  हैं  या  अभी  कुछ  मिलनी  बाकी  हैं  जनता  कालेज  का  प्रबन्ध  दिल्‍ली  राज्य  सरकार

 और  कहां  कहां  और  किन  किन  गैर-सरकारी
 द्वारा  होता  ह्  और  इस  सम्बन्ध  में  हमें  ठीक

 संस्थाओं से  यह  मिला  है  ?

 श्री  दातार  :  सभी  राज्यों की  रिपोर्ट

 १९५४  में  राज्य  सरकारों  को  जनता  कालेज
 महीन ेके  आख़िर में  देने  वाला  है  ।

 स्थापित  करने  के  लिए  कितनी  धनराशि

 दी  है
 ?

 और  था  कि  किन  किन  गैर-सरकारी  संस्थाओं

 डा०  एम०  एम०  दास
 :

 राज्य  सरकारों
 से  यह  कमीशन  मिला  ?

 को  तुलनात्मक  आधार  पर  अनुदान  fet  जाते

 श्री  दातार  :  यह  जानने  के  लिये  नोटिस
 केन्द्रीय  सरकार  प्रथम  वर्ष  में  आवर्तक

 मिलना  जरूरी  है  ।
 ६०  दूसरे  वर्ष  में  ५०  प्रतिशत

 जनता  कालिज

 कैंप  * 10 e  श्री  डी०  alo  फार्मा  :  क्या दि  श्री  टो  एस०  ए०  चेट्टियार
 :  इस

 मंत्री
 ३०  १९५४  के  तारकित  wear

 को
 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  आवतेंक

 संख्या  ५२२  के  सम्बन्ध  में  पूछे  गप  अनु  व्ययों  को  पूरा  करने  के  लिए  दिया  जाने  वाला
 wet  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  अनुदान  प्रत्येक  वर्ष  कम

 होता
 जायेगा  और

 कृपा  करेंगे  कि  उस  में  निर्दिष्ट  जनता  कालिजों
 न  वर्ष  बाद  समाप्त

 हो  जायेगा क्या क्या
 सरकार

 के  संधारण  की  अनुमानित  लागत  क्या  है
 ?  ने  cw  पर  ध्यान  दिया

 हे
 कि

 दिक्षा  मंत्री  के,सभासचिव  (Sto  एम०
 उत्साहपूर्वक  शुरू  जाने  वाले  जनता

 कालेज  तीन  वर्ष  बाद  बल्द  हो  जायेंगे

 ?

 एम०  :  औसत  संधारण  )

 व्यय  का  कोई  RV,o00  रुपये  प्रति  डा०  THo  एम०  यह  प्रारम्भ

 aq  प्रति  कालिज  लगाया  गया  हैं  ।
 से  ही  लगा  गयी  थीं  जब

 श्री  डी०  सो०  फार्मा  क्या  भारत  राज्य  सरकारों  ने  aq  योजना  में  भाग  लिया

 सरकार  ने  ग्रामीण  शिक्षा  के  लिए  कोई  नयी  तो  उन्हें  पता  चला  कि  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार से

 क्या  सहायता  मिलेगी  ।

 नीति  बनाई  यदि  तो  उस  नीति  में
 इन

 जनता-कालेजों
 की  कया  स्थिति  होगी  ?

 श्री  गिडवानी
 :

 विभिन्न  राज्यों  में  ऐसे

 डा०  एम०  एम०  दास  :  यदि  माननीय

 सदस्य  का  मतलब  ग्रामीण  उच्च  दिक्षा  समिति

 डा०  एम०  एम०  दास
 :

 अब  तक  कुल

 प्रतिवेदन  सरकार  के  विचाराधीन है  ।  २१
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 पास  वाल  योग्यता  छात्रवृत्तियां

 *uye  श्री  रखना  fag:  क्या  गृह
 FU  श्री  ato  पी०  नायर  :  क्या

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 दिक्षा  मंत्री  निम्न  जानकारी  का  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखने  क़्या  करा  रि

 क्या  यह  सच  है  कि  मंगल  दोल  १९५४  पब्लिक  स्कूलों  में
 खोयराबाडी  के  निकट  भगवतीपाड़ा  के  कुछ

 योग्यता  छात्रवृत्तियों  के  लिए

 जातियों  के  लोगों  ने  तीन  पुलिस  वालों  पत्र  प्रात  ga  ;  और

 को  जिन  में  एक  पुलिस सब
 इन्सपेक्टर  भी

 था  और  (@)  उक्त  काल  में  कितने  विद्यार्थियों

 थे  को  गिरफ्तार  कर  लिया
 को  ये  छात्रवृत्तियों  दी  गयीं  ?

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण
 थे  ?

 शिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव

 UAo  एम०  और

 गह-कार्य  उपमंत्री
 :  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  ह

 जी  नही ं।  परिशिष्ट  ३,  श्रीगन्ध  संख्या  Ko |

 प्रदान  नहीं  उठता
 |

 श्री  ato  पी०  नायर
 :

 में
 हूं

 क

 भारत-अमरीकी  दिल्ली  सहयोग  कार्यक्रम  पब्लिक  स्कूलों में  छात्रवृत्तियों  के  लिये  ३९०५

 श्रीचंदन-पत्र  प्राप्त  हुए  थे  जिन
 में

 से  ६५  को

 क्या  faa  मंत्री
 ५४२.  श्री  होंडा  छात्रवृत्तियां  दी  जा  चकी ह  |  इन  ६५

 पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे
 वृतियों में  से  प्रत्येक  की  राही  भीतरी  है

 ?

 जिस  में  यह  बताया  गया  हो  कि

 डा०  एम०  एम०  इसਂ  वर्ष  इन

 भारत-झलकी  शिल्पी  सहयोग  ६५  उम्मीदवारों  को  दी  जाके  वाली

 कार्यक्रम  करधनी  कब  त  भारत  में  कितन
 बत्तियों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  व्यय  की  राशि

 औओऔद्योगि  &  शिल्पी  दल  ग्रमेरिका से स
 AT

 लगभग  ७०,०००  रुपये  होगी  |

 चक a4
 के  प्रौर  श्री  वी०  पी०  नायर  :  इस  बात  को  ध्यान

 उन  को  कौन  कॉन
 से

 विशष  उद्योग  में  रखते  हुए  कि  माध्यमिक  शिक्षा  आयोग  ने

 सुपुर्द  .
 कर  fet  गय  ह  सिफारिश  की  ह  कि  भारत  में  पब्लिक  स्कूल

 प्रणाली  को  समाप्त  कर  दिया  जाय  कौर  इस

 वित्त  मंत्रो  क  सभासचिव  बी०  आर०
 बात  को  भी  ध्या  में  रख  कर  कि  सरकार ने

 प्यार  पटल पर  एक  उस  नीति  को  स्वीकार  कर  लिया  हे  जसा  कि

 विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  कछ  दिनों  पूर्वे  मंत्री  महोदय  ने  बताया  इन

 ३,  अनुबन्ध  संख्या  ¥8 |  ६५  छावनियों  पर  ७०,०००  रुपये  बरबाद

 करने  के  क्या  माप  कारण  थे
 ?

 श्री  इंजीनियरिंग  वर्ग  में

 कौ+  कौन  से  उधोग  सम्मिलित  &
 ?  To  एम०  एस०  दास  :  बात  सही

 |  नहीं  ह  कि  माध्यमिक  शिक्षा  आयोग  ने  उपे

 श्री  बी०  आर  भगत  यह  वितरण  बिल्कुल  भ्र स्वीकार  कर  दिया  है  ।  अ्रायोग  ने

 बताया  गया  हे  जेसे  बिजली  के  साइ  कहा  हू  कि  सरकार  को  इन  पब्लिक  स्कूलों  को

 हरीकेन
 लाल डेग  a  fe

 कि  देने
 में

 foareds:
 कोई

 भाग
 नहीं
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 a4
 ro  Tr लेना  चाहिये  ।  इस  योजना  का  उद्देश्य  और  में

 अनु दास नही  नता

 यह  हे  कि  निधन  और  योग्य  विद्याथियों  को  Fuse,  थ्री  विभूति  मिश्र  :  कया  शिक्षा

 इन  पब्लिक  स्कूलों  से  लाभ  प्राप्त  हो  सके  |
 मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  रग  कि :

 श्री  वो०  पो०  नायर :  क्या  यह  सच  नहीं
 क्या  सरकार  विद्यार्थियों  में  सै

 अनुशासनहीनता नता  को  सक्रिय  रूप  से  मिटाने
 कि  इन  पब्लिक  स्कूलों  में  केवल  धनी

 विद्याथियों को  ही  भरती  क्या  जाता  है  और  के  लिए  कोई  योजना  बना  रही  और

 इन  में  दिक्षा  इतनी  महंगी ह  कि  गरीब  यदि  तो  उस  की  विस्तृत

 बातें  क्या  हूं  और  कब  तक  इस  के  क्रियान्वित विद्याथियों  का  इन  में  भरती  होना  असंभव

 aa  यह  सभी  छात्रवृत्तियां  स्वभावतः  होने  की  है  ?

 धनी  विद्यार्थियों  को  ही  मिलेंगी  ?  दिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव  (  डा०

 एम०  एम०  दास  )  :  at
 डा०  एम०  एम०  यह  पब्लिक

 इसका  विवरण  सभा
 के  सामने

 स्कूलों  का  घरेलू  मामला है  ;  हमें इस  के  बारे

 में  कुछ  पता  नहीं  ।  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  Ke]

 श्री  विनती  मिश्र  :  क्यो  में  जान  सकता
 श्री  वी ०  पी०  नायर  :  क्या  सरकार  को

 पता हे
 कि

 इन  पब्लिक स्कूलों  में  दिक्षा का
 हूं  कि  विद्यार्थियों  के  श्रीधर

 श्रनुशासनशी  कता

 बनाये  रखने  के  लिए  कपा  सरकार  पाठयक्रम
 व्यय  aa  सभी  स्कूलों  की  दिक्षा  की  अपना

 कई  गना  है  ?
 और  अध्यापकों  के  रहन  सहन  में  फक  लाना

 चाहती  &  ?

 डा०  एम०  एस०  दास
 :  हो  सकता है  ।  डा०  एस०  एम०  दास  :  सरकार  जिन

 श्री  बेला यू घन :  इन  छात्रवृत्तियों  में  बातों  पर  ज्यादा  जोर  देती  वे  सब  विवरण

 व्यय  गई  राशि  के  अतिरिक्त  का  में  हैं
 ।

 सरकार  इस  प्रकार  का  कोई  विवरण  सकती
 सभापति  महोदय  :  सेठ  गोविन्द  दास  ।

 है  कि  भारत  सरकार  द्वारा इन  पब्लिक  स्कूलों  श्री  विभूति  मिश्र

 पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  गयी ?  सभापति  महोदय  :  में  सेठ  गोविन्द  दास

 डा०  एम०  एम दास  इन  में  से  अघिकांश
 का  नाम  ले  चुका  हूं  ।

 सेठ  गोबिन्द  दास  :  जहां  तक  विद्यार्थियों
 स्कूलों  का  प्रबन्ध  गैर-सरकारी  निकायों  द्वारा

 होता  है  ।  में  प्रनुशासनहीन्ता  काप्र रन  क्या  सरकार

 के  पास  fart  fret  राज्यों  से  इस  प्रकार की

 श्री  बवेलायधन
 :  जी  नही ं।

 कोई  रिपोर्ट  art  हैं  कि  विरोधियों  म

 श्री  सारंग घर  दास  :  क्या  गरीब
 विद्वेष रूप  से  श्रनृदासनहीनता  किसि  कसि

 थियों  को  दी  गयी  छात्रवृत्तियों  की  धन  राशियों  राज्य  और  fra  कसि  रथान  पर  है  ?

 का  कोई  हिसाब रखा  गया  है  ?
 डा०  एम०  एस०  दास

 रिपोर्ट  केन्द्रीय  सरकार  को  नहीं  मिली  है  ।
 डा०  एम०  एम०  दास :  यह  योजना

 केवल  गरीब  और  योग्य  विद्यार्थियों  के  ही  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या  में

 लिये है  ।  जान  सकती  हूं
 कि

 क्या  सरकार  के  पास  यह
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 जानने  का  कोई  सायन  और  क्या  इस  प्रकार  पकड़े  गये  सामान  का

 सरकार  ने  इस  बात  की  तहकीकात
 प्राक् कलित  मूल्य  १४,१४,०००  रुपये  है  |

 पांच की  कोशिश  की  है  कि  इन  इन  में  से  कुछ  मामलों  में  पकड़े  गये

 वर्षों  में  भ्र  शासनहीनता  इतनी  बढती  कपों
 सामान  को  ज़ब्त  कर  लिया  गया  था

 जा  रही है  ?  अर्थात्‌  अथेदण्ड  का  भुगतान  करने  के  बाद  भी

 डा०  एम०  एम०  दास  सरकार  उन्हें  अपना  सामान  वापस  लेने  की  अनुमति

 कोशिश  करती  है  ।  नहीं  थी  ।  कुछ  मामलों  में  अर्थदण्ड  का  भुगतान

 करने  के
 बाद

 सामान  ले  जाने  की  छूट  दी  गयी
 जम्मू  तथा  काश्मीर  का  आधिक  सर्वेक्षण

 थी  ।  जिन  मामलों  में  सामान  पर  कब्ज़ा कर

 * uel.  श्री  इब्राहीम  :  क्या  गुह-किये
 लिया  गया  था  या  अध थे दण्ड  जमा  करने  के  बाद

 मंत्री  यह  तानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भी  सामान  ले  जाने  की  अनुमति  नहीं  दी  गयी

 १९४७  के  बाद  भारत
 ऐसे  सामान  का  सरकारी  नीलाम  कर

 सरकार ने  जम्मू
 काश्मीर

 की
 आधिक  दिया गया  था

 स्थिति  का  सर्वेक्षण किया
 और

 कुछ  मामले  अत  भी  न्यायिक

 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण पर  क्या
 घिन हैं  ।

 व्यय  हुआ  और  उस  के  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 श्री  सारंगधर  दास  :  अधिकतर  किन
 गह-कराये  1... it

 :

 जी  नही ं।
 वस्तुओं  का  तस्कर  व्यापार  किया  गया  था  ?

 प्रशन  नहीं  उठता
 |

 हों  Yo  ato  रहा
 :

 में  इस  मार्ग  पर

 चोरी  छिपे  ली  गई  वस्तुओं  की  एक  सुची दे श्री  इब्राहीम  :  क्या  आयन्दा  कुछ  ऐसा

 सर्वे  करने  का  ख्याल  है
 ?  सकता  हुं  ।  में  निश्चित  रुपये  नहीं  बता  सकता

 कि  विशेष  रूप  से  इस  अवधि  में
 श्री  दातार  :  नहीं  |

 कौन  सी  वस्तुयें  पकड़ी  गयी  थीं
 ।  बहुमूल्य

 तस्कर-व्यापार  फाउन्टेन  दीवाल

 की  सिगरेट  और  दराज  आदि FUSE.  श्री  सारंग धर  दास  :  क्या  वित्त

 मंत्री  यह  नताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :  का  आयात  और  खाने

 के  खली  आदि  का  निर्यात  किया  जाता जनवरी  १९५४  और  दिसम्बर

 था  ।
 १९५४  के  बीच  भूतपूर्व  फ्रांसीसी  बस्तियों  में

 सामान  के  तस्कर  व्यापार  के  कितने  मामले  डा०  राम  सुभग  सिंह
 :

 प्रश्न  के  भाग

 पकड़े  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने
 ब

 ताया  कि

 कुछ  मामले  अत्र  भी  न्यायिक  निर्णय  के  अधीन
 इस  सामान का  प्राक् कलित  मुख्य

 क्या  और  हैं
 ।

 ऐसे  मामलों  में  पकड़े  गये  सामान  को

 निबटाने  की  क्या  प्रक्रिया  और  उन  के

 इस  सामान  का  निबटारा  कैसे
 निपटाने  में  कितना  समय  लगता  है

 ?

 किया  गया  ?

 राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्री
 श्री  ०  पी०  हा  में  बता  चुका  हूं

 श  alo  गुहा
 :  ऐसे  मामलों  की  कि  कुछ  मामले  अब  भी  न्यायिक  निर्णय  के

 कुल  संख्या  ४,३६०  थी  ॥
 अधीन  हैं  और  में  यह  भी  बता  चुका  हूं  कि
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 उन  को  अधिकतर  सरकारी  नीलाम  द्वारा  डा०
 राम  aun  fag:  वह  किस  काम

 से  भारत  आया  था  और  किस  नाम  से  ? निबटाया  जाता  है  |

 श्री  वो रस् वासी  :  इस  सामान  का  नीलाम

 श्री  ए०  पी०  रहा  वह  ५  दिसम्बर कौ करने  से  कुछ  कितनी  राशि  प्राप्त  हुई
 ?

 इसी  नाम  से  आया  था  और  १२  दिसम्बर  को
 श्री ए०  ato  रहा

 :
 में  समझता  हूं  कि

 इन  चीजों  के  साथ  बाहर  जाना  चाहता  था  |
 प्राप्त  राशि  १४,१४,०००  रुपये  होगी  |

 उस  का  पारपत्र  जब्त  कर  लिया  गया  था  फिर

 मुझे  पूर्वसूचना  अन्यथा  हम  पकड़े  गये
 भी  किसी  तरह  छल  से  उसे  इटली  का  एक  जहाज

 सामान  का  ठीक  ठीक  मूल्य  नहीं  बता  सकते  |
 मिल  गया  और  वह  भाग  निकला ।  अब  इटली

 मुद्रा  का  चोरो  छिपे  ले  जाना  की  सरकार  से  कुछ  बातचीत  कर  के  हम  उसे

 भेजने  का  प्रयत्न  करेंगे  |  में  आश्वासन Fu¥o,  डा०  राम  सुलग  fag  :  क्या

 नहीं दे  सकता
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डा०  राम  सुलग  सिंह
 :

 क्या  यह  सच  हैं
 १९५४  में  दान्ताूजू  हवाई  अड्डे  पर  सीमा  कि  पुलिस या  उस  पत्तन  क्षेत्र में

 शुल्क  अधिकारियों ने  एक  विदेशी  के  पास
 करने  वाले  अधिकतर  जानबूझ

 जो  देश  से  बाहर  जा  रहा  बहुत  से  नोट  कर  ऐसे  व्यवितयों  को  भाग  जाने  देते  हें  और

 बरामद  किये  और
 क्या  मंत्री  महोदय  या  सरकार  यह  पता  सकती

 उस  व्यक्ति  के  पास  से  कितने
 हैं  कि  वह  ऐसी  erat  को  रोकने  के  लिए  क्या

 मूल्य  के  नोट  निकले ?  कार्यवाही कर  रहे  हें  ?

 राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्री

 ए०  ato  :  तथा
 जी

 श्री  ए०  सी०
 में  बता  चुका हूं

 कि  जब  से  यह  मामला  पकड़ा  गया  हम  ने
 शान्ताऋरूज  हवाई  अड्डे  के  सीमाशुल्क

 कारियों ने  १२  १९५४ को  एक
 इसे  विशेष  पुलिस  संस्थापन  को  सौंप  दिया  और

 उस  का  पारपत्र  जब्त  कर  लिया  गया  ।  मुझे
 विदेशी  के  पास  से  जो  देश  से  बाहर  जानें  को

 विश्वास  हैं  कि  सभी  प्रकार  की  सावधानी  रखी था  १,३८,५२८  रुपये  के  भारतीय नोट  बरामद

 किये  ्  बरामद  शब्द  मुझे  अच्छा  गयी  पर  फिर  भी  वह  किसी  तरह  छल  से

 इटली  के  जहाज  में  घुस  कर  भाग  निकला
 |

 नहीं  लगता  है  ।  मेरा  यह  तात्पर्य  है  कि  ये  चीजें
 मेरे  विचार  में  प्रदान  में  किया  गया  कटाक्ष  ठीक

 पकड़ी गयी  थीं  |
 नहीं  तो  भी  यदि  माननीय  सदस्य  कोई  ऐसी

 डा०  राम  सुभग सिह  :  जो  व्यक्ति ये
 बात  बता  सकते  हें  जिस  से  उस  के  भाग  निकलने

 चीज़ें  ले  जा  रहा  था  उस  का  नाम  और  उस  की
 के  बारे  में  कुछ  पता  लग  सकता  हो  तो  हम  उस

 राष्ट्रीयता  कया  और  कया  अभी  वह  गिरफ्तार
 का  स्वागत  करेंगे  ।

 या  उसे  छोड़  fear  गया  हैं  ?

 थी  ए०  सी०  गृह
 :

 इस  ब्यक्ति का  नाम  डा०  राम  सभा  यही

 fara  हैं  और  वह  इटालियन हूँ  /  में  समझता  मेरा  हैं
 ।

 दुर्भाग्य  से  मंत्री  जी  अनुपस्थित

 हूं  कि  उसर  के  मां-बाप  ने  उस
 का  नाम

 ठीक  ही  यह  लायक  अली  के  मामले  में  तथा  उसी

 रखा  क्योंकि  इस  समय  ag  अपने  देश  से
 ry

 प्रकार  के  दूसरे  मामलों  में  भी  हुआ  जहां

 फरार  ह बेब  |  विदेशियों  को  निकल  भागने  दिया  गया  ॥
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 बाल  अपराध
 सभापति  महोदय

 :
 माननीय  सदस्य

 केवल  सूचना  मांग  सकते  यह  सत्र  नहीं  पूछ  FEL,  श्री  एस०  Ato  सामन्त :  क्या

 सकते हैं
 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 डा०  राम  सदस्य  सरकार  ने  इस
 उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने

 तरह  की  निकासी  रोकने  के  लिये  कया  कार्यवाही  बाल  अपराध  की  समस्या  हल  करने  की  योजना
 की  है  ?

 बनाई

 सभापति  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  इस  क्या  सरकार  ने  वर्ष  १९५४  में

 से  अधिक  कुछ  नहीं  कह  सकते  कि  यथासम्भव  राज्य  सरकार  अथवा  व्यक्तियों  द्वारा  स्थापित

 सभी  कार्यवाही की  जा  चुकी  हें  ।  चिकित्सा  गृहों  माता-पिता  एवं  eT

 श्री  ए०  ato  रहा  में  यह  भी  कह  दूं
 पथप्रदशंक  चिकित्सालयों को  कुछ  आधिक

 सहायता दी कि  उसी  दिन  दिल्‍ली  में  दो  अन्य  विदेशी  थे  :

 एक  सीरियन तथा  दूसरा  मिश्र  देशवासी
 यदि  तो  ak

 उन्हें  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  और  वे  निकल  यह  सहायता किस  को  और  कब

 नहीं  सके  ।  यह  मामला  एक  विशेष  व्यक्ति
 दी  गई  ?

 का  है  जिस  के  भागने  का  कारण  यह  था  कि

 दिक्षा  मंत्री  के  सभासचिव
 उसे  अपनी  राष्ट्रीयता का  जलयान  मिल

 गया  तथा  उस  के  नाविकों  ने  सभी  पूर्वावधानों  एम०  एम ०  यह  मामला

 के  होते  हुए  भी  उसे  निकल  भागने  में  सहायता
 राज्य  सरकारों  से  सम्बन्धित  है  ।

 दी  होगी ।  जी
 हां

 ।

 सभापति  महोदय
 :

 wet  यह  हैं  कि
 ग

 \
 ३७,६००  रुपये  ॥ \  }

 सरकार  अथवा  तस्कर  व्यापारी  दोनों  में  से
 (१)  १९५४ में  बिहार

 किसकी  विजय  हुई  ।  श्री  कासलीवाल  |
 सरकार को  ३७,०००  की  सहायता
 fa

 को  कासलीवाल :  मेरे  का
 द्य  गई ।

 उत्तर  दिया  गया  है  ।  में  ने  केवल  यह  पूछना  (२)  अक्तूबर  १९५४ में

 चाहा  था  कि  इन  दोनों  व्यक्तियों  का  मुकदमा  मसूरीਂ  को  ६००  रुपये  की  सहायता  दी  गई  |

 किस  स्थिति पर  है  ?
 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  क्या  सरकार

 श्री  ए०  सो०  गुह
 :

 मुझे  इस  के  लिये  पूर्व

 सूचना  की  आवश्यकता होगी  oe  vee
 को  पता  है  कि  सरकार  ने  स्वागत  गृहों

 की  स्थापना  की  और  यदि  तो  क्या

 श्री  सारंग धर दास  :  पुलिस  बल  के  उक्त  राज्य  को  भी  सहायता  दी  गई
 ?

 उस  व्यक्ति  अथवा  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 क्या  कार्यवाही  की  गई  जिन  की  अभिरक्षा  में
 डा०  एम०  एम०  दास  आंध्र  सरकार  को

 वह  अभियुक्त रखा  गया  था  ?
 कोई  सहायता नहीं  दी  गई  ।

 श्री  ए०  ato  वह  पुलिस  की  श्री  एस०  सी ०  सामन्त :  कया  माता-पिता

 अभिरक्षा  में  नहीं  था  ।  उस  का  पारपत्र  जब्त  की  उचित  देख  भाल  कुछ  सीमा  तक  सहायता

 कर  लिया  किन्तु  वह  बिना  पारपत्र के  कर  सकती  क्योंकि  गांवों  के  बहुत  से  कप

 निकल  गया  |  बच्चों  का  पालन  करना  नहीं  जानते  क्या
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 सरकार  ऐसे  माता-पिताओं  के  सिखलाने  की  यदि  तो  इस  area  में  कया

 व्यवस्था  कर  रही  जिस  से  कि  उन  के  बालक  निर्णय हुआ  हैं  ?

 अपराधी न  ननें  ?  प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०

 डा०  एम०  एम०  दास  :  यह  विषय  मालवीय )  जी
 नहीं

 ।

 राज्य  सरकारों  से  सम्बन्ध  रखता  है
 |

 प्रबंध  उत्पन्न  नहीं  होता  है
 |

 श्रीमती  कमलेंद्मतिं
 क्या  ऐसे

 श्री  टी०  ato  faces  राव  :  कुछ  समय

 wall  का  इलाज  करने  के  वास्ते  कोई  चिकित्सा

 उत्तर  प्रदेश  में  भी  खोला  जानें  वाला  है
 ?

 पूर्व यह  कहा  गया  था  कि  सरकार  एकाधिक

 अन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  प्राप्त  फर्मों  से  अग्रिम

 डा०  THo  UAo  दास :
 में

 आवश्यक  प्रतिवेदन  प्राप्त  करने  का  विचार

 नहीं  समझ  सका  हूं
 ।  कर  रही  हैं  ।  क्या  कृत्रिम  तेल  संयंत्र  का  स्थापित

 सभापति  उत्तर  प्रदेश  सरकार  करने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रगति  हुई  है
 ?

 से  पूछना  अधिक  अच्छा  क्योंकि
 यह  श्री  Fo  डी०  सा लव ोय  :  अग्रिम

 राज्य  सरकारों का  मामला  है  |  वेदन  प्राप्त  करने  की  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ।

 श्री  एम०  Sto  जोगी  :  बम्बई  सरकार
 श्री  टी०  बी०  विट्ठल  tra:  इन  फर्मों

 को  कितनी  धनराशि  दी  गई
 ?

 का  सम्बन्ध  किन  देशों  के  साथ  है
 ?

 डा०  एम०  एम०  केन्द्रीय  समाज
 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  जर्मनी

 कल्याण  बो  ने  वर्ष  १९५४-५५  के  दौरान
 और  अमेरिका से

 बरई  सरकार  को  विभिन्न  संगठनों  के  लिये
 श्री  Tao  वी०  राम स्वामी  :  क्या  यह  सच

 ९,०००  रुपये  दिये  |

 है  कि  विशेषज्ञों का  मत  है  कि  कृत्रिम  पेट्रोल

 श्री  एस०  सो ०  सामन्त
 :

 क्या  सरकार
 बनाने  में  पक्के  कोयले  का  उपयोग  नहीं  होता

 को  उन  संगठनों  के  द्वारा  किये  जाने  वाले  कार्य
 तथा  कच्चा  कोयला  अधिक  अच्छा  रहता है  ।

 के  कार्यक्रम  का  पता  जिन  को  सरकार  राज्य
 यदि  तो  क्या  इस  प्रयोजन के  लिये  नीवेली

 सरकारों  के  द्वारा  सहायता  दे  रही  है  ?

 के  लिग्नाइट  का  उपयोग  करने  की  कोई

 डा०  एम०  UAo  दास :  सरकार  की
 योजना है  ?

 यह  प्रक्रिया  है  कि  स्वीकृति  देने  से  वह  इन
 श्री  किरण  डी०  मालवीय  :

 एक  में
 संगठनों  के  कांपे  का  संक्षिप्त  विवरण  देखती

 सरकार  से  इस  प्रकार  की  सिफारिश  की  गई a
 @  |

 है  कि  कृत्रिम  तेल  बनाने  के  लिये  दक्षिण  के

 लिगनाइट  उपयोग  हो  सकता  है  !
 किन्तु कृत्रिम  पेट्रोल

 #44? श्री
 टी०  बी०  बिट्ठल

 सरकार  किसी  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंची

 अतः  इस  सम्बन्ध  में  उस  का  कोई  भी
 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैसा निक  गवेषणा

 नहीं  ।

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 श्री  चट्टोपाध्याय  :  यदि  कारखाना

 क्या  यह  सच  है  कि  ईंधन  गवेषणा  स्थापित  किया  तो  उस  की  संभाव्य  लागत

 धनबाद  ने  कोठागुदम  का  दौरा  किया
 क्या  होगी  ?

 तथा  यह  सिफारिश  की  है
 कि

 सिंगरेणी  कोयले

 की  खानों  का  कोयला  कृत्रिम  पेट्रोल  के  निर्माण  श्री  ह०  डो०  मालवीय :  इस  स्थिति पर

 यह  समय  से  भरहुत  पहले  की  बात  है  |
 के  चण्युक्त

 भर
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 श्री  सारंग धर  दास
 :

 क्या  दो  वर्ष  पूर्व  थी  के०
 डो०  मालवीय :  मुझे  पता  नहीं

 न्यूयॉर्क  की  कोर्स  कम्पनी  द्वारा  प्रस्तुत  किये  है  कि  उड़ीसा  की  सरकार  ने  तेल  का  संयंत्र

 गये  अग्रिम  प्रतिवेदन  पर  कोई  कार्यवाही  की  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  किसी  विदेशी

 गई  है  ?
 फर्म  से  वार्ता की  थी  ।

 श्री
 के०  डी०  मालवीय :  कुछ  वर्ष  पूर्व  लेखा  परीक्षा  कर्मचारी-हद द

 कोर्स  से  एक  अग्रिम  प्रतिवेदन  मांगा  गया
 था  *

 44 2-H  श्री  कठ  सी ०  सोनिया  :  FAT

 जो  हमें  प्राप्त  हो  चुका  है  ।  इस  प्रक्रिया  में  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अग्रेतर  प्रगति  हो  जाने  के  कारण  हम  ने  कुछ
 इस  समय  लेखा  परीक्षा  विभाग  में

 अन्य  अग्रिम  प्रतिवेदनों  को  मंगाना  उपयुक्त

 समझा  ।  जैसे  ही  हमें  ये  परियोजना  के  प्रतिवेदन

 कितने  वाणिज्यिक  लेखा-परीक्षा  कमंचारी

 तथा  वह  वास्तविक  आवश्यकता  से  कितने
 प्राप्त  हो  हम  इस  मामले  में  कोई  निर्णय

 कम
 करेंगे  |

 आवश्यक  अतिरिक्त  कर्मचारियों
 श्री  एस०  वी ०  राम स्वामी  :  क्या  यह  सच

 को  नियुक्त  करने  की  क्या  कार्यवाही  की  जा
 हैं  कि  धनबाद  की  ईंधन  गवेषणा  संस्था  में

 कृत्रिम  पेट्रोल  बनाने  तथा  निवेली  से  लिग्नाइट
 रही  तथां

 बनाने  के  प्रयोग  हो  रहे  हें  ?  क्या  में  उन  का  इस  समय  काम  किस  प्रकार

 परिणाम जान  सकता  हूं  ?  चलता है  ?

 श्री  के०  डो०  मालवीय :  कृत्रिम  पेट्रोल  राजस्व  और  असैनिक  व्यय  मंत्री

 बनाने  के  लिये  कोयले  का  प्रयोग  करने  के  उद्देश्य  एम०  सी  ०
 वाणिज्यिक

 से  हमारे  कोयले  की  उपयोगिता  का  पता  लगाने  परीक्षा  के  लिये  निम्न  वर्ग  के  क्लर्कों  तथा  चतुर्थ

 के  हेतु  प्रयोग  किये  जा  रहे  इसी  दृष्टिकोण से  श्रेणी  के  कमेंचारियों को  छोड़  कर  WR

 लिगनाइट  की  भी  परीक्षा  की  जा  रही  है  ।  कर्मचारियों के  रखने  की  मंजूरी  दी  गई  थी

 जिन  में  से  ५२३  स्थानों
 पर

 भरती  हो  चुकी श्री  ato  पी०  नायर :  इस  बात  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  कि
 ४०  करोड़ टन

 अ  केवल  १९  स्थान  रिक्त  हैं  ।

 नाइट  त्रावणकोर-कोचीन  की  केवल  वर कलाई  आवश्यक  अतिरिक्त  कर्मचारियों

 खान
 से  ही  उपलब्ध  क्या  इस  विशेष  fort  की  नियुक्ति  के  लिये  निम्नलिखित कार्यवाही

 नाइट  का  विश्लेषण  किया  गया  है
 ?

 की  गई

 श्री हे०  डो ०  मालवीय  :  अभी हम  इस  (१)  चाटेंगे  लेखापाल  तथा  दूसरे

 ज्यिक  अहंता  प्राप्त  व्यक्तियों को परिणाम  पर  नहीं  पहुंचे  हें  कि  क्या  लिगनाइट

 कृत्रिम  पेट्रोल  कें  निर्माण  के  लिये  उपयुक्त  है  ।  नियुक्त किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  जयपाल  fag:  क्या  यह  सच  हैं  कि  (२)  व्तेमान  कर्मचारियों को

 उड़ीसा की  सरकार  ने  कुछ  वर्ष  पूर्व  फ्रांस  की  ज्यिक  लेखापरीक्षा के  लिये

 एक  फर्म से  उड़ीसा  में  क़दीम  पेट्रोल  के  संयंत्र  fara  करने  के  निमित्त  व्यावहारिक

 के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  वार्ता  की  थी  ।  यदि  प्रशिक्षण की  सुविधाओं  सहित

 प्रद
 का  उत्तर  हां  में  तो  संविधान  की  एक  पृथक  विभागीय  परीक्षा

 सूचियों  के  अनुसार  उड़ीसा  की  सरकार  ने  एस०  ए०  Uo )

 केन्द्रीय  सरकार  से  परामर्श  क्यों  नहीं  किया  ?  चालू की  गई  है  ।
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 वर्तमान  कर्मचारियों के  द्वारा  ।  लेखापरीक्षा  और  प्रशासन

 जैसे ही  में  उल्लिखित  साधनों  द्वारा
 *

 ५५२.  थी  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :

 वाणिज्यिक अहंता  प्राप्त  उपयुक्त  व्यक्ति  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उपलब्ध  हो  कर्मचारियों  की  थोड़ी  सी  क्या  सरकार  का  ध्यान  भारत  के

 कमी  भी  समाप्त  हो  जायेगी  ।
 महालेखा  परीक्षक  तथा  नियंत्रक  के  उस

 श्री  क्‌०  सो०  सोनिया  :  इन  लोगों  को  वक्तव्य  की  ओर  झ्राकृष्ट  किया  गया  हे  जिस

 किन  वाणिज्यिक उपक्रमों  में  नियुक्त  किया
 में  उन्होंने  प्रशासन  तथा  लेखा  परीक्षा  के

 जाता  है  ?  बीच  तुरन्त  पू नस् समायोजन  की  श्रावइ्यकता

 श्री  एम०  ato  शाह
 :

 उन्हें  सरकारी
 बतलाई

 अथवा  अद्ध॑-सरकारी वाणिज्यिक  उपक्रमों  में
 यदि  तो  सरकार  का  इस

 नियुक्त  किया  जाता  है  ।
 सम्बन्ध  में  क्या  मत  है  ;  और

 at  के०  ato  सोनिया  :  क्या  सभी
 क्या  सरकार  उस  पर  कुछ

 वाही  करने  का  निचार  कर  रही  है  ?

 सरकारी  वाणिज्यिक उपक्रमों  के  कार्यालयों

 में  कर्मचारियों  की  उपयुक्त  संख्या  है  ।  राजस्व  और  सैनिक  व्यय  मंत्री
 (att

 श्री  एम०  सों०  भारतीय
 एम०  ato  बाह  :  जी

 तथा  महालेखा  परीक्षक

 अद्ध॑-सरकारी  वाणिज्यिक  उपक्रमों  की  लेखा  तथा  नियंत्रक  से  सरवर  को  कोई  विशिष्ट

 प्रस्ताव  नहीं  प्राप्त हुए  हें  ।  जहां  तक
 परीक्षा  करता  है  |

 परीक्षा  तथा  ७. लखा  क  पृथक्करण  का  प्रश्न

 श्री  दामोदर  मेनन  :  वाणिज्यिक लेखा  जेसा  कि  बजट  भाषण  में  संकेत  इस  मामले

 परीक्षा  में  नियुक्त  होने  के  लिये  न्यूनतम  अहंता  में  कायंवाही की  जा  चुकी  है
 ।  १  अप्रैल  १९५५

 क्या है  ?  से
 तीन  विभागों  के  काय॑  का  पृथक्करण  हो

 श्री  एम०  पी०  शाह
 :  जो  लोग

 जायेगा  ।  दूसर  मामलों में  महालेखा  परीक्षक

 ज्यिक  लेखा  परीक्षा  में  अनुभवी  उन्हें
 तथा  नियंत्रक  से  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर

 कायंवाही  की  जायेगी  ।
 वाणिज्यिक  अथवा  अद्ध॑-वाणिज्यिक  उपक्रमों

 में  लेखा  परीक्षा के  प्रयोजन से  प्रशिक्षण  लेना  श्री  एम०  एस०  गुरुपादरवामी  :  नियंत्रक

 पड़ता  है  |  उस  के  पश्चात्‌  उन्हें  एक  विभागीय
 तथा  महालेखा-परीक्षक  के  वक्तव्य  के  बाद

 परीक्षा  पास  करनी  पड़ती  है  ।  क्या  सरकार  ने  उस  से  लखा  परीक्षा  तथा

 श्री  के०  ato  सोनिया  क्या

 प्रशासन
 के

 सम्बन्धों  में  पुनर्समाय.जन  करने

 के  लिए  विशिष्ट  प्रस्थापनांयें  देने  के  लिए
 चोरियों  की  कमी  से  लेखा-परीक्षा के  कार्य  में

 कहा है  ?

 किसी  प्रकार  की  बाधा  हुई  है
 ?

 शी  एम०  ato  शाहू  :  यदि

 श्री  एम०  सी०  कर्मचारियों  की  परीक्षक  यह  समझेंगे  कि  विशिष्ट  प्रस्थापनायें

 कमी  नहीं  है
 ।

 केवल  १९  स्थान  रिक्त  हैं  जिन  में  दी
 जानी  चाहियें तो  वह  ऐसा  करेंगे  यह

 a  ९  उच्च  श्रेणी  के  क्लिक  हैं
 ।  ५४२  में

 से  ५२३
 बात  उन  के  कलकत्ता  में  दिये  गये  भाषण के

 जो  उस  प्रयोजन  के  लिये  आवश्यक
 बाद  पैदा  हुई  और  उसी

 से  यह  प्रश्न  भी

 भरे  जा  चुके  हैं  ।  उत्पन्न
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 का
 जना  कारी  कर्मचारियों  को  जो  उनके  नियंत्रण श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी

 इस  का  यही  अथ  है  कि  जब  तक  वह
 विशिष्ट  के  अधीन  संगठनों  में  कामਂ  करते  हें

 प्रस्थापनायें
 सरकार  को

 न
 भेजें  तब  तक  गाय  परीक्षायें  पास  करने  के  मामले  में

 महालेखा-परीक्षक  के  दादों  का  कोई  भी
 विभूषित  दी  जाये  ।

 अर्थ  नहीं  है
 ?

 उन  के  सुझावों  का  परीक्षण
 श्री  एम०  Ato

 उस  के
 विभाग

 के  वित्त  मंत्रालय  का  राजस्व  विभाग  कर  रहा
 सम्बन्ध में  उसे  विशिष्ट  प्रस्थापनायें  प्रस्तुत  ह  और  यथासंभव  शीघ्रता  से  भ्रमित

 करनी  और  सरकार  तुरन्त  ही  उन  पर
 आदेश  जारी  fra  जायेंगे  ।

 विचार  करेगी  ।

 सभापति  महोदय
 :  मेरे  विचार  में  हमें

 श्री  गिडवानी  :  क्या  सरकार  ने

 इस  पर  चर्चा  करने  का  ठीक  अवसर  उस
 समय  शुल्क  बम्बई  के

 प्राप्त  होगा  जब  हम  आयव्ययक  सम्बन्धी
 पित  सरकारी  क्यारियों  ओर  से

 वाद-विवाद  आरम्भ  करेंगे  ।
 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  किया  है  कि  उन्हें

 विभागीय  परीक्षाओं  के  पास  जाने
 श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामी :  क्या

 सरकार  ऐसे  कारणों  से  परिचित  है  जो

 में  विभक्ति  देने  से  इनकार  ax  fear

 Tat =  ?

 परीक्षा  तथा  प्रशासन  के  पारस्परिक  अच्छे

 सम्बन्धों को  खराब  करते  हैं
 ?  att  ए०  alo  रहा  :  में  बता  ्र  fr

 माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  ही  दो  मामलों

 श्री
 एम०  सो०  शह  :

 जी
 नहीं  |  सरकार

 को  किसी  ऐसी  बात  का  पता  नहीं  है  ।
 के  बारे  में  प्रतिनिधित्व  किया

 किन्तु

 कुछ  स्पष्ट  कारणों  से  उन  मामलों  में

 सीमा-शुल्क  विभाग  के  start
 विभूषित  संभव  नहीं  ar  एस

 ७०५ ७

 ५५४.  श्री  गिडवानी  :
 कया  वित्त

 मंत्री  मामलों  में  जहां  कुछ  टेक्नीकल  कार्य

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 करना  होता  ह  और  एक  पदाधिकारी  को

 क्या  गृह-कार्य  मंत्रालय  नें  कोई
 परीक्षा  पास  पड़ती  जिस  से

 कि  दह  टेक्निकल  ar  में  अपनी  पद-्य

 सरकारी  कर्मचारियों  के  कुछ  वर्गों को  स्थायी
 लता  का  प्रमाण दें  और  जिन  मामलों

 x
 में  हम  विमुक्ति  नहीं  दे  सकते  थे  उन

 होने  अथवा  कार्यकुशलता  की  सीमा  पार  करने

 के  लिए  विभागीय  परीक्षाओं  के  पास  करने  के
 मामलों  में  क्यारियों  को  ऐसे  aq  पद

 ay  किये  गये  थे  जहां  टेक्निकल  ae  ककी
 बारे  में  विमुक्ति दी  गई  और

 प्रा वश्य कता नहीं  थी  ।  उन  में  से  एक  ने
 यदि  तो  क्या  कलकत्ता

 उस  पद  पर  झ्ञाना  स्वीकार  कर  लिया  हैं
 तथा  मद्रास  में  भारतीय  सीमा  शुल्क  और  दूसर ेने  स्वीकार कर  दिया है  ।

 कारियों  ने
 इस

 आदेश  पर  कोई  कार्यवाही
 की  है

 ?
 थ्री  गिडवानी  :  क्योंकि  उन  दोनों  ने

 राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्री  सरकार
 की  बड़ी  लम्बी  सेवा  की  है--अर्थात

 ए०  सी०  :
 गृह-कार्य  मंत्रालय  २०-२५  वर्षों  से  वे  सेवा  कर  रहे  @—FT ~

 सरकार  सहानुभूति  के  आधार  पर  उन  के

 फल  सुझाव  fez  हे  कि  विस्थापित  मामलों
 पर

 विचार  नहीं  कर  सकती
 ?
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 श्री ०
 ato  गृह  :  उन  की  लम्बी सेवा  तथा  संचार  की  स्थिति  को  सुधारने की  किसी

 के
 विचार  से  ही  हम  ने  उन्हें  अन्य  पद  देने  का

 योजना  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 प्रस्ताव  किया  था  जिन  में  टेक्निकल  ज्ञान  की
 श्री  aa  चन्द्र  :  आरम्भ  में  तो  यह

 आवश्यकता न  हो  ।  एक  व्यक्ति  एक  राज्य  सरकार  का  ही  काम  हैं  कि  अपने  क्षेत्र  में

 टेकनिकल  विभाग  की  २०  वर्ष  की  सेवा से
 सड़क  निर्माण  सम्बन्धी  योजनायें  बनायें  |

 भी  टेक्निकल  विभाग  में  एक  उपयुक्त  नौकर
 हम  कई  बार  परिवहन  मंत्रालय  तथा  राज्य

 बनने  का  हकदार  नहीं  हो  सकता  ।
 सरकारों  को  अपनी  आवश्यकतायें बताते

 सभापति  महोदय  :  यह  तो  केवल  ताकि  वे  उन्हें अपने  ध्यान  में  रख  सकें  ।

 भूति  के  लिए  एक  प्रार्थना
 की

 गई  है  ।  अगला

 |
 श्रीमती  कमलेंद्मति  शाह  :  क्या  यह  सच

 है  कि  टिहरी  गढ़वाल  और  गढ़वाल  जिलों में

 परिवहन  सुविधायें  भी  रक्षा  के  दृष्टिकोण  से  अपर्याप्त  सड़कें  हैं
 ?

 न
 Yay  श्री  विश्व  नाथ  राय  :  क्या  रक्षा

 श्री  सती दा  चन्द्र
 :

 जी  हां  ।  उस  क्षेत्र  में

 मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  कया  यह
 संचार  साधनों  के  सुधार  की  बड़ी  आवश्यकता

 सच  हूँ  कि  भारत-नेपाल  सीमा  के
 राज्य  सरकार  सड़क  विकास  कार्यक्रम को

 उत्तर  प्रदेश  के  तराई  क्षेत्र  में  रक्षा  के  प्रयोजनार्थ
 योजना  आयोग  तथा  परिवहन  मंत्रालय  की

 परिवहन  तथा  संचार  सम्बन्धी  सुविधायें  सलाह  से  ही  निर्धारित करती  है  ।

 अपर्याप्त हें  ?
 श्री  fasa  नाथ  राय  :  केन्द्रीय

 रक्षा  उप मंत्रो  सती दा  चन्द्र  )
 :  ऐसा  सरकार ने  राज्य  सरकार को  कोई  योजना

 विचार  किया  जाता  है  कि  जिस  समय  नई  भेजी है  ?

 जिन  का  निर्माण  हो  रहा  है  अथवा  थी  adie  चन्द्र  :  प्रक्रिया  इस  प्रकार

 जिन  के  निर्माण की  संभावना निकट  भविष्य
 है--कि  राज्य  सरकार  परिवहन  मंत्रालय तथा

 में  पूरी  हो
 जायेंगी

 तो
 हमारी  आवश्यकतायें

 योजना  आयोग  की  सलाह  से  अपना  कार्यक्रम

 बहुत  सीमा  तक  पूरी  हो  जायेंगी
 ।

 निर्धारित  करती  है  ।  हम  उस  कार्यक्रम  को

 श्री  विश्व  नाथ  राय  :  क्या  सरकार  का  देखते  हें  और  यदि  कोई  अतिरिक्त

 घ्यान  संचार  तथा  परिवहन  की  उन  कठिनाइयों  कतायें  होती  हैं  तो  वह  प्रकट  कर  दी  जाती  हैं  ।

 की  ओर  दिलाया  गया  हैं  जो  कि  पिछली  बार  सामरिक  महत्व  की  सड़के  सामान्य  सड़क

 सरकारी  प्राधिकारियों को  बुतवाल  तथा  विकास  कार्यक्रम  का  ही  एक  भाग  हैं  ।

 त्रिवेणी  के  क्षेत्रों  नेपाल  के  दंगों  के
 रक्षित बेक  के  कमंचारो

 पेश  आइं थी  ?
 *uRG.  श्री  रन दमन  सिह  :  क्या  वित्त

 श्री  सतीश  चन्द्र  सड़क  परिवहन  में  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सुधार  की  आवश्यकता अवद्य  और  यह

 आशा  की  जाती  है  कि  नंव  निर्माण-कार्य की
 क्या  यह  सच  है  कि  रक्षित  बेक

 की  कृषि  सम्बन्धी  स्थाई  सलाहकार

 पूति  के  बाद  यह  कठिनाइयां  बहुत  सीमा  तक  समिति तथा  सहकारिता  प्रशिक्षण  सम्बन्धी

 दूर  हो  जायेंगी ।
 केन्द्रीय  समिति  की  पिछली  च्  में  रक्षित

 श्री  विश्व  नाथ  क्या  सरकार  इस  बैंक  के  कृषि  ऋण  सम्बन्धी  कर्मचारियों  में

 समय  बुधवार  तथा  त्रिवेणी  क्षेत्रों  में  परिवहन  विधि  करने  पर  विचार  किया  गया  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने

 उक्त
 प्रस्थापना

 पर  कोई
 कार्यवाही

 की  है
 ?

 | हू ६

 ग्रेवल  बेल्टਂ  में  सोने  का  पता

 लगा है  ।
 राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्री

 Go  ato  :  श्रीमान्‌  ।  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही

 है  और  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी
 ।

 रक्षित  बैंक  इस
 प्रस्थापना

 को  उस

 समय  क्रियान्वित  करेगा  जिस  समय  इस  सम्बन्ध
 राज्य  आयोग

 में  तथा  सर्वेक्षण  के  प्रतिवेदन  में  एतत्सम्दन्धी  FURR.  पंडित  एम०  बो०  ् स्सरगंव  :  क्या

 सिफारिशों  के  बारे  में  कोई

 निर्णय

 किया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  दताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 जायगा ।  अब  तक  राज्य  पुनर्गठन  आयोग

 श्री  रन दमन  सिंह
 :

 क्या  माननीय
 मंत्री

 ने  किन  किन  राज्यों  एवं  स्थानों  का  दौरा

 अपने  उत्तर  को  हिन्दी  में  समझाने की  कृपा  किया  है  और  अपना  प्रतिवेदन  देने  से  gt

 इस  की  किन  किन  अन्य
 राज्यों

 के  दौरे  करने करेंगे  ?

 की  संभावना  और
 श्री  ए०  ato  गुहा  :  जी  हां

 जब  ford  बैंक
 का

 फैसला  हो  क्या  उस  की
 सिफ़ारिशों

 आगामी
 सामान्य  निर्वाचनों

 से  पूर्व
 क्रियान्वित

 कर  दी जायेगा  तब  इस  प्रस्ताव  '
 जायेंगी  ?

 जायेगा  |

 गृह-कार्य  उपमंत्री

 श्री  रन दमन  कब
 तक

 फैसला
 हो  १८  १९५५

 तक  राज्य  पुनर्गठन

 जाने  की  संभावना है  ?  आयोग  ने  जिन  जिन  राज्यों  तथा  स्थानों  का

 श्री
 go

 सी०  गुहा
 :

 जितनी  जल्दी  हो

 सकेगा
 ।

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ५२]

 बिहार  मसें  सोना  उत्तर  पटि

 *ugo.  डा०  अमीन  :  क्या  प्राकृतिक  पूर्वी  पंजाब  रियासती

 संसाधन
 और

 बटालिक  गवेषणा  मंत्री  यह  त्रिपुरा  तथा

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :  बंगाल  के  कुछ  भागों  का  दौरा  किया  जाना  है

 ।

 इस  अवस्था  में  सरकार  इस  सम्बन्ध

 कया  हाल  ही  में
 भारतीय

 तत्वीय  परिमाप  द्वारा
 बिहार

 में  किसी  सोने  में  अभी  कोई  वक्तव्य  नहीं  दे
 सकती  ।

 के  क्षेत्र  का  पता  लगाया  ग  पंडित  एम०  ato  भागने  :  आयोग  किस

 यदि  तो  उस  क्षेत्र  की
 खोज  समय  तक

 अपना

 द्
 आदि  पर  क्या  व्यय  किया  गया  और  उस  का  कब  तक  प्रतिवाद

 |

 क्या  परिणाम है  ?  श्री  दातार  :
 जून  के  अन्त

 तक  | प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री
 Fo  डी०

 :

 भारतीय  खान-ब्यूरो  के
 सेठ

 गोविन्द
 दास  :  क्या  माननीय  मंत्री

 निदेशक  ने  सुचित  किया  है  कि  दामोदर  घाटी

 निगम के  भू-तस्वीर  विभाग
 ने  १९५२ में  जो



 द्र  मौखिक  उत्तर  ४  १९५५  मौखिक  उत्तर  ६३६

 यह  कहा  था  कि  इस  आयोग  के  सभापति  के  रक्षा  उपमंत्री  ।

 बीमार हो  जाने  के  कारण  यह  नही  बताया  जा
 हा ं।

 सकता  कि  इस  की  रिपोर्ट  कतर  और
 स्कीम  की  खास  बातें  यह  हैं

 :

 हालत  यदि  यह  सत्य  गवर्नमेंट
 संगरूर  और  कपूरथला

 इस  तात  के  लिए  क्या  कर  रही  है  कि  कमीशन  जिलों  में  तीन  बस्तियां  बनाई  जायेंगी

 की  रिपोर्ट  after  से  शिष्य  आ  जाय  ?
 जिन  में  १००  भूतपूर्व सैनिक  फ़ी  बस्ती

 श्री  दातार  :  में  आनरेबल  मेम्बर  को  यह

 जमीन  को  खेती  के  काम  में बता  सकता  हूं  कि  स्टेट्स  रिआर्गेनाइजेशन

 कमीशन  से  टाइम  एक्स्टेन्ड  करने  के  बारे  में  और  सामाजिक  संस्थायें  बनाने

 और  सिंचाई  की  सुविधायें  देने  के  लिये कुछ  सूचना  नहीं  आई  है  ।

 सेठ  गोविन्द  दास  :  व्या  माननीय  मंत्री

 राज्य  सरकार  जिम्मेवार  होगी  ।  केन्द्रीय

 सरकार  ७५०  रुपया  फ़ी  बसने  वाले  के
 जी  कम-से-कम  इस  बात  का  आश्वासन  देंगे

 हिसा से  देगी  और  बाक़ी खर्चे  के  कुछ
 fe  सरकार  इस  का  प्रयत्न  करेगी  कि  आगामी

 हिस्से  के  लिये  कर्जे  भी  देगी  ।  हर  एक

 चुनाव  के  पहले  इस  की  रिपोर्टे  आ  जाय  और  बस्ती  के  लिये  जमीन  वहां  की

 foe  आन  पर  सरकार  अपनी  नीति  भी

 घोषित  कर  दे  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 रेटिव  सोसाइटी  को  दी  जायेगी  जो  कि

 अपने  मेम्बरों  यानी  बसने  वाले  भूतपूर्व
 करने  वाली  है  ?

 सैनिकों  को  बांटेगी  |  हर  एक  बसने  वाले
 श्री  यह  आश्वासन  बहुत  व्यापक  को  १०  एकड़  जमीन  खेती  के  लिये  दी

 स्वरूप  का  इस  वास्ते  कोई  आदिवासी  जायेगी  और  वह  ५००  रुपया  बस्ती  के

 देना  सम्भव  नहीं हैं  ।  खच  के  जो  कि  W,000  रुपयों  से

 को  बासप्पा :  क्या  सरकार  को  यह  ऊपर  फ़ी  बसने  वाले  के  feats  से

 देगा  |  हर  एक  उसने  वाला  अपनी  खेती विदित  हुआ  है  कि  यदि  आयोग  ने  प्रतिवेदन

 देने  में  विलम्ब  किया  तो  उस  से  देश  में  असन्तोष  अलग  अलग  करेगा  |

 जायगा  ?
 डा०  सत्यवादी :  में  जान  सकता  हूं

 सभापति  महोदय :  यह  at  आवश्यक
 कि  यह  जो  बस्तियां  हें  उन  में  वही  wag

 कार्यवाही के  लिए  जानकारी  देना
 ay = el  ह  |

 सैनिक  बसाये  जायेंगे  जो  पेप्सू  के  निवासी  हैं
 ?

 सरदार  मजीठिया :  उन  के  लिये

 भत वं ध्ध्  सेनिक
 ही  नहीं  है  ।  इस  काम  के  लिपे  एप्लिकेशन्स

 *
 ५६३.  डा०  सत्यवादी :  रक्षा  मंगाई  जायेंगी  और  उन  में  से  लोगों  को  चुना

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :  जायेगा

 केन्द्रीय
 सरकार  ने  पेप्सू  के  डा०  सत्यवादी  :  जिन  लोगों  को  यहां

 भूतपूर्व
 सैनिकों  को  बसाने  के  लिये  नई  बस्तियों  चुना  जायेगा  उन  के  लिपे  क्या  कोई  खास

 की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  क्वालिफिकेशन  मुक़र्रर  की  गई  हैं  कि  किस

 तैयार  की  और  आधार  पर  उन  को  चुना  जायेगा  ?

 यदि  तो  उस  का  ब्योरा  सरदार  मजीठिया  :  आम  तौर  पर  वही

 क्या है  ?  aa  हैं  जो  पहले  बता  दी  गई
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 उन  में  से  कुछ  यह  हें  कि  उन  के  पास  पांच  गह-कार्य  उपमंत्रो  :

 एकड़  से  ज्यादा  जमीन
 न

 उन  का  कंडक्ट
 से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 गड़  से  कम
 न

 हो
 ।  जाता  है  ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध

 संख्या  ५३]
 सरदार  ए०  एस०  सहगल  क्या  मंत्री

 श्री  तिम्मय्या :  क्या  में  जान  सकता

 महोदय  यह  बतायेंगे  कि  एक्स-सर्विसमैन  को

 बसाने  के  लिए  मध्यप्रदेश  में  बस्तर  के  इलाके
 हूं  कि  १९५३-५४  तथा  १९५४-५५  म

 कुछ  कितनी  रक़म  व्यपगत  हुई  और  उस
 के

 में  मध्यप्रदेश की  सरकार  की  सलाह  से  एक

 क्या  कारण थे  ?
 नई  कालोनी  बसाने  का  प्रबन्ध  किया  जा

 श्री  दातार  :  जहां  तक  प्रदान  के  पहले रहा है  ?

 भाग  का  सम्बन्ध  मुझे  उस  के  लिए  पूवे-सूचना

 सरदार  मजीठिया  :  सवाल  तो  पटियाला
 चाहिये  ।  जहां  तक  के  दूसरे  भाग  का

 के  नारे  में  हे  मगर  अगर  मध्य  प्रदेश  सरकार  सम्बन्ध है  वर्ष  १९५४-५५ अभी  चल  रहा

 वहां  जमीन  देने  को  तैयार  हो  तो  इस  पर  भी
 राज्य  पनगंठन  आयोग

 विचार  किया  जा  सकता  है  |

 *UGK.  श्री  एम०  एल०  अग्रवाल  :  क्या

 डा०  सत्यवादी  :  यह  स्कीम  इस
 गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किस  स्टेज  पर  है  और  कब  तक  पूरी  तरह  से
 राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के  कार्य

 चालू  हो  जायेगी  ।
 में  कहां  तक  प्रगति  हुई

 और

 सरदार  मजीठिया  :  अभी  तो  जमीन  क्या  आयोग  ने  कोई  अन्तरिम

 स्क्वायर  की  गई  है  और  उम्मीद  करते  हैं  कि  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है
 ?

 बसाने का  काम  जल्दी  शुरू हो  जायेगा  |
 गृह-कार्य  उपमंत्री  :

 में  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  उस  विवरण
 अनुसूचित  जातियां  तथा  रचित  आदिम

 की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं
 जो

 में  ने  अभी जातियां

 पहले  के  प्रदान  संख्या  ५६१  के  भाग  के
 * US.  att  देवगन  गृह-कार्य  सम्बन्ध  में  सभा-पटल  पर  रखा

 मंत्री  २१  १९५४  को  गये
 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  4]

 तारांकित  set  संख्या  १४४८  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  जी
 नहीं

 ।

 श्री  एम०  एल०  अग्रवाल  क्या
 १९५४-५५  में  बिहार  राज्य

 नीय  उपमंत्री  इत  बात  कब  श्रीनिवासन  देंगे
 की  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम

 जातियों  की  कल्याण  योजनाओं  के  निमित्त
 कि  तबर  तक  आयोग  की  सिफारिशों  पर

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कुठ  कितनी  रक़म  मंजूर
 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जायेंगी  जब  तक

 उन  पर  इस  सभा  की  राय न  ली  जाय
 की

 भर  उनसे  प्रभावित  राज्यों  के  विवार  न

 मुख्य  योजनाओं  का  स्वरूप  क्या  ७
 यें  ?

 जिन  पर  रुपया  व्यय  किया  और
 सभापति  महोदय  :  वह  यह

 विभिन्न  योजनाओं  पर  अभी  तक  चाहते  हैं  कि  उत  सिफारिशों
 को

 कुल  कितना  रुपया  व्यय  किया  गया  है  ?  संसद  के  समक्ष  रखा  जायेगा  ।
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 श्री  दातार
 :

 इस  सम्बन्ध  में  में  यह  श्री  एम०  Sto  जोगी  :  कया  आयोग  के

 बता  दू  कि  जब  तक  उस  विषय  में  दोनों  एक  सदस्य  के  किसी  राज्य  का  राज्यपाल

 सभायें  विचार-विमान  नही  करेंगी  तब  तक  नियुक्त  होनें  के  कारण  इस  प्रतिवेदन  में

 aaa  रूप  से  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  देर  होने  की  सम्भावना है  ।

 जायेगी ।
 श्री  दातार

 :  यह  मेरे  लिए

 श्री  चट्टोपाध्याय  क्या  में  जान  एक  नई  खबर  है  ।

 सकता  हूं  कि  शरबत  इस  कमीशन  पर
 सभापति  महोदय

 :  यदि  ऐसी  बात

 कितने  रुपये  सर्फ  किये  गये  Q  ।
 हू  तो  उत्तर  देने  को  आवश्यकता

 नहीं  |

 श्री  दातार
 :

 यह  जानने  के  लिपे

 सेठ  गोविन्द  माननीय  मंत्री  जी
 न  टीस  चाहिये  ।

 नें  अभी  कि  यह  बात  उस  कमीशन

 श्री  टी०  बी०
 विट्ठल  इस  के  ऊपर  निरभर  करती  है  कि  ag  बीच

 में

 की  नियुक्ति  तथा  उसकी  घोषणा  के  समय  अपनी  कोई  रिपोर्ट  निकालना  चाहता  ह

 यह  बताया  गया  कि  उन्हें  १९५५  के  या  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 तरन्त  तक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करना  चाहिये  इस  देश में  लोकमत को  जानने  के  बाद

 freq इस  बीच  यदि  आयोग  चाहें  तो  वह  कि  लोग
 उस  रिपोर्ट

 के
 कम

 से  कमਂ  कुछ

 एक  भ्रन्तरिम  प्रतिवेदन  दे  सकता  है  ।  में  भागों  को  जल्दी  से  जल्दी  देखना  चाहते

 यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  भारत  हें  क्या  सरकार  कमीशन  को  यह  नहीं

 कार
 ने

 राज्य  पुनर्गठन  आयोग  से  पूछा ६  कह  सकती  कि  क्योंकि  उसको  पूरा  रिपोर्ट

 था  कि  क्या  वह  एक  भ्रन्तरिम  प्रतिवेदन  देने  में  देरी  हो  रही  है  इसलिये  वह  सोच

 प्रस्तुत  करने  जा  रहा  है  या  नहीं
 ?

 की  रिपोर्ट दे  और  सरकार  उसे  प्रकाशित

 करने  की  क्षा  करें  ।

 सभापति  महोदय
 :  अयोग  यदि

 श्री  दातार :  इत  wear
 एक  amie  प्रतिवेदन  दे

 में  कोई  अन्तरिम  प्रतिवेदन  मांगने  की
 सकता  था  ।  यही  न्ग्र्ण  था कि  सरकार

 अ्राकश्यकता  नहीं  आयोग  के  पास
 को  उनसे  पूछने  st  weer ता  नहीं

 सभी  सम्बन्धी  प्रदान  हें  और  यदि  वे  झ्रावश्यक

 पड़ी  ।  यदि  मंत्री  जी
 तो  वह  इस

 समझे  तो  इस  पर  एक  अन्तरिम  प्रतिवेदन

 we  का  उत्तर  दे  सकते  हें  ।
 दे  सकते  हें  ।  wa  हमें  आगामी  महीनों  में

 श्री  दातार  :  श्रीमान  मं  इसी  सभा  में  ही  सारा  अन्तिम  प्रतिवेदन  मिलेंगा  ।

 इसी  प्रश्न  का  कई  बार  उत्तर  दे  चुका  हूं  विश्व बंक  के  ऋण
 हि

 म  माननीय  सदस्य  को  पुनः  बता  देना  न
 ARV,  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी

 :  नया

 चाहता  फि  हमारे  निर्देशक-पदों  में  यह
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  #

 बताया  जा  चुरा हूं
 कि  यंह  उनकी  इच्छा

 भारत  ने  जब  विश्व  बंक

 पर  निर्भर हैं  यदि  वे  चाहें  तो  एक
 से  कितना  ऋण

 for  प्रतिवेदन  दें  सत्ते  ह  अनुपूरक

 प्रतिवेदन  मांगने  की  हमें  कोई  भी  व्या  यह  संच
 है  कि

 fret  बेक

 हैं  । 4  से  लिये  गये  ऋण  प्रायः  नैतिक  की  पसन्द
 नहीं
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 की  कुछ एक  विशेष  परियोजनाओं को  पूरा  शुरू-शुर ूमें  प्रकार  सरकार  ने  यह

 करने  के  लिये  विशिष्ठ  रूप  से  gor  fro  निश्चय  fe  यह  काम  पहले  होना

 जाते  कौर  चाहिये  ।  जहां  तक  wet के  दूसरे  भाग  का

 सम्बन्ध  हे  कि  बेक  को  प्रतिवेदन  देने  पड़त विश्व  बैंक  से  हमारे  द्वारा

 लिये  गये  ऋणों  में  हमारा  कोई  गर-सरकारी  में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  ने

 दायित्व  भी  रहता ह  ?  इसे  मांगा था

 सभापति महोदय  :  हां  । वित्त  मंत्री  के  संभा सचिव  ato

 आर०  १२  करोड़  ६७  श्री  बी०  आर०  भगत  :  यद्यपि

 लाख  डालर  |
 पदों  के  अनुसार  बैंक  ऋण  प्राप्त  करने  वाले

 हमਂ  बेक के  समक्ष  कोई  प्रस्ताव  देश  के  कार्यों  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  कर

 रखते  वे  उसको  जांच  हैं  और  बाद  में  फिर  भी  में  समझता  हुं  कि  बेंक  को  यह  देखने

 उसे  स्वीकार  करते  हैं  या  कोई  अन्य  प्रस्ताव  की  भी  जिम्मेवारी  हैं  कि  काम  किस  तरह

 मांगा  हं  ।  परियोजना  बनाने  और  उसको  चल  रहा  और  समय  पर  चल  रहा  है  ।

 क्रियान्वित  करने  में  सहमति  प्रदान  करने  ऋण  प्राप्त  करने  वाले  sar  बैंक  को  विशिष्ट

 वाले  सिद्धांत  बेक  के  aa  वार्षिक  प्रतिवेदन  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  देते

 (१९५३-५४)  के  अध्याय  १  में
 ~

 किन्तु  इन  सब  बातों  को  बताने  में  उन  की  कोई

 खित  होंगे  ।  इस  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 भी  मजबूरी नहीं  है  ।

 पुस्तकालय  में  मिल  सकती  है  |
 at  एच०  एन०  मुकर्जी :  कुल्लिया

 श्रीमान  ।
 कारपोरेशन जैसे  अमरीकी  स्रोतों  जिसे

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :
 '
 श्रीमान  क्या  बेक  के  कहने  पर  ही  बोकारो  कोनार  स्टेशन

 यह  सच  हे  कि  दामोदर  घाटी  परियोजना
 का  ठेका  सामान  तथा  दिल्ली  सेवायें

 खरीदने  पर  इस  ऋण  का  कितना  अंश  खर्चें में  बोकारो  तापसम्बम्धी  स्टेशन  को  बन्दों

 से  पहले  ही  बनाये  जानें  की  स्वीकृति
 feat गया  है  ?

 लिए  मिली  कि  ८िश्वि  बैंक  ने  इसके  बनने  श्री  बी०  आर०  भगत  :  इस  का

 पर
 जोर  दिया  और  ऋण  मिलने  की

 उत्तर  देने  में  मुझे  ब्योरा  देना  पड़ेगा  और  उस  के

 यह  पहली  शत  और  इसके  कार्य
 लिए  मुझे  पूर्वसूचना दी  जानी  चाहिए  |

 लन  के  सम्बन्ध  जिसे  समय  समय  पर

 an  के  विशेषज्ञ भी  देखते  रहते  हें  बैंक  को
 उपहारों  पर  आयात  शुल्क

 *ugo,  श्री  सरंगघर  दास  :  क्या  वित्त
 प्रतिवेदन देन  पड़ा  था  ?

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 at
 ato  आर०  भगत  श्रीमान्‌  ,  यह

 बहुत  पुरानी  बात  और  इस  सभा  में
 क्या  उपहारों  पर  आयात-शुल्क

 विगत  तीन-चार  वर्षों  में  इस  पर  प्रायः  एकत्र  करने  सम्बन्धी  नियमों  का  संशोधन

 करने  का  कोई  विचार वाद-विवाद हो  चुका  हैं  ।  इस  बात  में  पूरी

 सचाई  नहीं
 कि

 बेक  के  जोर  देने  पर  हीਂ  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि

 इस  तापा विद्युत  स्टेशन  को  पहले  बनाये  कई  हालतों  में  उपहार  प्राप्त  करने  वाले  को

 जाने  की  स्वीकृति  किन्तु  ag  इन  वस्तु  के  असल  मूल्य  से  भी  अधिक  शुल्क  देना

 प्रतिवेदन  तथा  अन्य  प्रतिवेदनों  के  पड़ता  और

 481  LSD
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 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  डा०  रास  सभी  सिंह  :
 कया  मंत्री  महोदय

 बात  पर  विचार  करेगी  कि  उपहार  प्राप्त  इस  जत  का  संकेत  दे  सकेंगे  कि  यह  ट्रांसफर

 करने  वाले  को  उस  देश  में  वस्तु  के  असल  मूल्य  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठायें  जा  रहे  हैं
 ?

 के  अनुपात  से  शुल्क  देना  पड़े
 ?

 श्री  सी०  डी०  देशमुख
 :  मुझे  आशा  हैं

 राजस्व  और  रक्षा-व्यय  मंत्री  ए०  कि  में  एक  दो  महीने  में  यह  विस्तृत  विवरण

 सो०
 श्रीमान्‌  ।  प्रस्तुत  कर  सकूंगा  ।

 विक्रय  के  लिये  अथवा  उपहारों  निर्वाचन  प्रक्रिया

 के
 रूप  में  भेजी  जाने  वाली  वस्तुओं  पर  भारतीय

 FU,  श्री  रघनाथ  fag  :  क्या  विधि

 प्रफुल्ल  अधिनियम  की  प्रथम  अनुसूची  में
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विहित  एक  ही  दर  से  शुल्क  देना  पड़ता  है  ।

 यह  सच  हे  कि  सरकार
 प्रायः  वहू  वस्तु  के  असल  मूल्य  से  कम  ही  होना

 का  विचार  निर्वाचन  प्रक्रिया  को  सरल  करने
 चाहिये  ।

 का  और
 उन  मामलों  को  छोड़  कर  जहां

 विधि
 के  अन्तर्गत  शुल्क  की  दर  मूल्य  के  अनुसार

 यदि  तो  प्रस्तावित  परिवर्तनों

 १००
 प्रतिशत  अथवा

 इस
 से  अधिक  हो  पहले

 की  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या  हें
 ?

 ही  ऐसा  किया  जाता  है
 ।  विधि  मंत्रालय  में  मंत्री  पाटनकर )  :

 जी  हां
 yard  ब्रिटिश  कमंचारियों  के  निवासी  वेतन

 FU9Q,  डा०
 राम  क्या

 अभी  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा

 रहा है  ।
 वित्त  मंत्री

 ८  १९५४ को  दिये  गये

 तारांकित  संख्या  ९१६  के  उत्तर  के  श्री  रघुनाथ  सिह  :  इस  में  कितना  समय

 9

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 लगेगा

 क्या  राष्ट्रमंडल  aah
 श्री  पाटनकर :  एक  महीना

 पंडित  डो०  एन०  तिवारी  :  यह से  भारत  सरकार  भूतपूर्व  त्रि टिश

 कर्मचारियों के  निवृत्ति  वेतनों  के  भुगतान  के  करण  किस  दिशा  में  किया  जा  रहा है  ?

 कार्य  को  लेने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  किया  श्री  पाटनकर :  विस्तारपूर्वक  बताना

 गया
 तो  ast  कठिन  है  ।  शीघ्र  ही  एक  विधेयक

 यदि  तो  वह  निर्णय  कब  तक  तैयार  किया  जायेगा  और  सभा  के  सामने

 रखा  जायेगा  ॥

 इस  परिवहन  के  द्वारा  सरकार  श्री  डी०  सी ०  क्या

 को  कितनी  राशि  की  बचत  नाम  वापस  जांच  पड़तालों  और  निर्वाचन

 पर  खर्चे  के  की  पुरी  जांच  की  जायेगी ?
 वित्त  मंत्री  alo  Sto  :

 से  स्थिति  बहुत  हद  तक  वही
 श्री  पाटनकर  :  जी  उन  की  यूरी

 जांच  की  जा  रही  है  ।
 है  जो  में  ने  अपने  पहले  में  बताई

 यर  में  समझता  हूं  कि  इसी  अधिवेशन  में  में
 श्री  एम०  एल०  अग्रवाल :  क्या  में  यह

 समझ  कि  सरकार  का  लोक  प्रतिनिधान
 इस  प्रश्न  पर  विस्तृत  विवरण  प्रस्तुत  कर

 विधेयक  जो  आंशिक  प्रकार



 gry  मौखिक  उत्तर  ४  मार्चे  १९५५  मौखिक  उत्तर  GER

 का  है  और  जो  प्रवर  समिति
 से

 वापस
 आ  श्री  अमजद  यह  वस्तुस्थिति का

 चुका  है  पर  आगे  कार्यवाही  करने
 क  विचार

 a

 तक  रहेगी ?

 नहीं है  ?
 सरदार  मजीठिया  :  प्रस्ताव  बड़ा  विस्तृत

 श्री  पाटनकर :  जी  हां  |  सरकार  इस
 @  |  माननीय  सदस्य  को  पता  होगा  कि

 र  में  एक  विस्तृत  विधान  बनाना  चाहती  है
 ।  नगरपालिका  चाहती  है  कि  मैरीन  ड्राइव

 जेसी  एक  तटवर्ती  सड़क  की  व्यवस्था  की
 विशाखापत्तनम  की  तटवर्ती  सड़क

 जाये
 ।

 यह  एक  बड़ी  परियोजना  है  ।  इस  में

 FUQ3.  श्री  अमजद  चलो  :  क्या  रक्षा  काफ़ी  समय  लगेगा  |

 मंत्री  २३  १९५४  को  दिये  गये

 तारांकित  प्रशन  संख्या  १२७५  के  उत्तर  के  ढलाई  के  कारखानों  का  विशेषज्ञ

 सम्  न्घ में यह यह  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ugk.  श्री  टो०  ato  विट्ठल  राव  :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 पत्नी  की  तटवर्ती  सड़क  का  अधिकतर

 भाग  रक्षा  कर्मचारियों नें  अब  भी  रोक
 क्या  सरकार  प्रथम  १९५५

 के  सी  चतुथ  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 रखा

 प्राप्त  की  गई  ढलाई  के  कारखानों  के  अमरीकन

 क्या  यह  भी  सत्य  है  कि  हाल  ही
 विशेषज्ञ  के  सेवा  काल  को  बढ़ाने  का  विचार

 में  जब  रक्षा  संगठन  मंत्री  वहां  गये  तो  इस  ae

 में  उन्हें  एक  अभ्यावेदन दिया  गया  और

 रखती

 यदि  तो  बिना  रोक  यातायात
 यदि  तो  किन  परिस्थितियों

 और
 की  व्यवस्था  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  अथवा  की  जा  रही  है  ?  भारतीय

 रक्षा  उपमंत्री  मजीठिया )
 खड़गपुर  में  ढलाई  के  कारखानों के  अधीक्षकों

 कुछ  सड़क  रुकी  हुई  हैं  पर  जनता  के  और  फोरमैन  के  व्यवहारिक  प्रशिक्षण में

 कन् थ  ह प्रयोग  के  लये  एक  दूसरी  सड़क  aal  कया  प्रगति हुई  है  ?

 दी  गई
 शिक्षा  मंत्री

 के  सभासचिव

 जी  रक्षा  मंत्री  को  एक

 अभ्यावेदन  भेजा  गया  था  |
 एस०  एम०  :  जी  हां  ।

 ढलाई  के  कारखानों में  काम प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।
 करने

 वाले  लोगों
 के  प्रशिक्षण  के  लिये  थोड़े

 श्री  अमजद  चलो
 :

 प्रश्न  के  भाग
 समय  के  पाठ्यक्रमों और  ढलाई  के  काम  में

 के  बारे  में  में  जानना  चाहता  हूं  कि  रक्षा  प्रशिक्षण  का  स्थायी  केन्द्र  स्थापित  करने  में

 संगठन  मंत्री  जत  वह  वहां  अभ्यावेदन
 सहायता  देने  के  लिये  विशेषज्ञ  की  सेवाओं

 करने  वालों  को  क्या  उत्तर  दिया  ?
 की  आवश्यकता है  ।

 सरदार  मजीठिया :  में  पहले  ही  कह
 थोड़े  काल  के  दो  पाठ्यक्रम पुरे

 चुका  हूं  कि  प्रस्ताव  विचाराधीन है  और  किये  जा  चूके  हैं  जिन  में  क्रमवार  १९  और

 मंत्री इस
 के  अतिरिक्त  और  कोई  उत्तर  नहीं  १७  विद्यार्थी  थ  ।  तीसरा  पाठ्यक्रम  चल

 दे  सकते  थे  कि  इस  पर  विचार  किया  जायेंगी  ।
 रहा  है  जिस  में  २७  विद्यार्थी  टें  !
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 श्री  टी०  बी०  विट्ठल  राव
 :

 उस  का
 दि द
 arr

 राम  चन्द्र  किक. रे ड्डी च् भ  क्या  खाद्य  का

 सेवा  काल  कितने  वर्षों  के  लिये  बढ़ाया  गया  उत्पादन  बढ़  जाने  पर  भी  यह  कायें  जारी

 है  ?  रखा  जायेगा  ?

 डा०  एम०  एम०  दास :  माननीय  श्री Fo  डी०  मालवीय :  में  कई  बार

 सदस्य  का  अभिप्राय  अमरीकन  विशेषज्ञ  से  कह  चुका  हं  कि  इस  का  खाद्य  की  कमी  से

 हैं  तो  उस  का  सेवा  काल  १९५६  तक  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  कुछ  समय  हुआ  में  ने

 बढ़ाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।  बताया  था  कि  इस  प्रयोग  का  थोड़ा  बहुत

 सम्बन्ध  गरीब  लोगों  को  अधिक  पौष्टिक  खाद्य
 कृत्रिम  चावल

 देने  और  जो  दक्षिण  में  बहुत  पैदा

 FUE.  डा०  अमीन  :  क्या  प्राकृतिक  होता  को  प्रयोग  में  लाने  से  है
 ।

 संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  श्री  चट्टोपाध्याय  :  क्या  यह  सत्य  है

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कि  माननीय  मंत्री  ने  कुछ  मास  पूर्व  अपने

 अत्र  तक  कृत्रिम  चावल  उत्पादन  अतिथियों  को  कृत्रिम  चावल  खिलायें  थे  |

 करने  के  तरीके  का  विकास  करने  के  लिये  यदि  तो  कृत्रिम  चावल  का  क्या  प्रभाव

 कितना  व्यय  किया  गया  और  पड़ा ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  मेरे  माननीय (@)  इस  कृत्रिम  चावल  का  उत्पादन

 किस  लागत  पर  किया  जाता  हैं
 ?  मित्र  को  गलत  समाचार  मिला  है  ।

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्रो  के०  डी०
 श्री  चट्टोपाध्याय  :  धन्यवाद  ।

 मालवीय  )
 :  कृत्रिम चावल  की  गवेषणा  सभापति  महोदय :  वह  जानना  चाहते

 थे  कि  क्या  माननीय  मंत्री  ने  परिणामों  को

 मैसूर  के  साधारण  कार्यक्रम  के  अंग स्वरूप  अनुभव  किया
 ?

 ही  की  गई  थी  ।  संस्था  की  व्यक्तिगत  गवेषणा
 श्री  के०  डी०  मालवीय :  में  ने  उसे

 परियोजना  का  अलग  लेखा  नहीं  रखा  जाता

 ्
 नज

 ||  खा  कर  देखा  वह  स्वादिष्ट है  ।
 ष

 (@)  कृत्रिम  चावल  का  उत्पादन अभी

 श्री  वो रस् वामी  :  जब  कि  हमारे  देश

 की  खाद्य  स्थिति  बिल्कुल  सन्तोषजनक है
 आरम्भ नहीं  हुआ  ।

 तो  इस  गवेषणा  को  जारी  रखने  की  क्या
 a

 श्री  राम  चन्द्र  रेड्डी  :
 क्या  यह  कार्य  आवश्यकता  हैं

 ?

 जारी  रखा  यदि  हां  तो  वार्षिक  आतंक
 a  सभापति  महोदय  :  इस  का  उत्तर

 व्यय  कितना है  ?
 पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।  माननीय

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  इस  परियोजना  सदस्य  समझे  नहीं  ।  उपमंत्री  ने  बताया  कि

 का  गवेषणा
 3.0

 लगभग  पुरा  हो  चुका  है  खाद्य  की  कमी  से  इस  का  कोई  ae  ier  नहीं

 हैं  ।
 और  अब  केन्द्रीय  खाद्य  टेक्नोलॉजिकल गवेषणा

 संस्था  ने  प्रयोगात्मक  संयंत्र  मंगवाया  श्रीमती  ए०  काले
 :  जब्र  यह  चावल

 है  ।  मदीन  के  पहुंचने  पर  प्रयोगात्मक पैमाने  बाज़ार  में  भेजा  जायेंगी  तो  इस  का  लगभग

 पर  उत्पादन किया  जायेगा  ।  मूल्य क्या  होगा  ?
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 श्री  एस०  ato  सामन्त
 :  यदि

 तो श्री  क्या  Sto  मालवीय  :  इस  समय  में

 कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  क्या  एम०  एड०  पाठ्यक्रम  के  जो  वहां

 पढ़ाया  जाता  भिन्न  भिन्न  राज्यों  के  विद्यार्थी

 केन्द्रीय  शिक्षा  संस्था
 लिये  जाते  हैं

 ?

 FU ig\9.  श्री  एस०  सो०  सामन्त :  क्या  डा०  एम०  एम०  दास  :  श्रीमान्‌  ।

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 श्री  बीं०  के०  दास  :  क्या  इस  संस्था

 केन्द्रीय  शिक्षा  दिल्‍ली  में  कोई  गवेषणा  पत्र  प्रकाशित  किये

 १९५४-५५  के  दौरान  में  कौन  से  नये  गवेषणा
 bay  a

 ?
 गय हू

 कार्य  आरम्भ  किये  गये  और  अत्र  तक  उन  में  डा०  एम०  एम०  दास  :  इस  बारे  में

 मुझे  जानकारी नहीं  है  ।

 प्रवृत्ति  जानने  के  लिये  किन
 सरदार  ए०  एस०  सहगल  :  इस  गवेषणा

 गवेषणाओं  ने  सहायता  की  हे  अथवा  करने  की
 पर  कितना  व्यय  होता  &  ?

 सम्भावना

 डा०  एम०  एम०  दास  :  गवेषणा  ॥. काय
 इस  अवधि  में  इस  संस्था  के

 संस्था  के  साधारण  काय  का  ही  एक  अंग  है  ।
 विद्यार्थियों  ने  गवेषणा  में  भाग

 इसलिये  इस  गवेषणा  पर  कोई  अतिरिक्त
 और

 व्यय  नहीं  होता  |

 उन  विद्यार्थियों  में  लड़कियां
 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  सभा-सचिव नें

 बताया  कि  भारत  के  विभिन्न  भागों  से  विद्यार्थी
 ~

 fsa  मंत्री  के  सभासचिव  लिये  जाते  क्या  राज्यों  के  लिये  कोई  अत्यंत

 एम०  एम०  और  (@).  एक  निश्चित है  ?

 विवरण  लोक-सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  |
 डा  एम०  एम०  दास  :  जहां  तक  मुझे

 परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ५४]  पता  हैं  अत्यंत  निश्चित  नहीं  हैं  पर  स्थानों

 की  संख्या  सीमित  &  और  प्रवेश  के  लिये
 ३२  एड०  २०  तथा  १२

 qYo  एच  ०  डी०  )
 पिरो  अहेंतायें  निर्धारित  हैं  ।

 दस  एड०
 ५

 तथा
 ५  योग्यता  आधारित  छात्रवृत्तियां

 dyo  एच  ०

 FU,  डा०  सत्यवादी :  क्या  दिक्षा

 श्री  एस०  Alo  सामन्त  क्या  उन्हीं  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विद्यार्थी  को  गवेषणा  विद्यार्थी  रखा  जाता  अगले  वित्तीय  ag  के  लिये

 है  जो  इस  केन्द्रीय  संस्था  से  एम०  एड०  पास  प्रत्येक  आय  वर्ग  के  लिये  कितनी  भारत  सरकार

 करते  हैं  या  कि  बाहर  के  विद्यार्थियों को  भी  ?  सार्वजनिक  स्कूल  योग्यता  पर  आधारित

 डा०  एस०  एम०  दास
 :

 मुझे  निश्चित  वृत्तियां  स्वीकृत  की  गई  हैं  और  उस  के  लिये

 कुछ  कितनी  uf  स्वीकृत  की  गई  और
 रूप  से  पता  नहीं  है  परन्तु  जहां  तक  में  जानता

 हूं  केवल  वही  विद्यार्थी  गवेषणा  कार्य  करते  हैं  अनुसूचित  जातियों  के  विद्यार्थियों

 जो  इस  संस्था  में  कुछ  गवेषणा  कार्य  कर  रहे
 a.

 के  लिये
 कितनी  छात्रवृत्तियां  नियत  की

 हैं  और  इस  संस्था  में  अध्ययन  कर
 vr ि

 गई  हैं  ?
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 दिक्षा  मंत्रो  सभासचिव  डा०  एम०  एम०  दास  रक्षण म

 एम०  एम०  किसी  आय  वग  इसके  अतिरिक्त  और  कोई  उल्लेख  नहीं

 के  लिये  छात्रवृत्तियों की  संख्या  निश्चित  नहीं  feat  गया  है  कि  gon  प्रतिशत  इन  वर्गों

 की  गई  है  ।  अगले  वित्तीय  वर्ष  में  छात्रवृत्तियां  के  लिये  रक्षित  हैं  ।

 देने  के  लिये  एक  लाखਂ  रुपये  की  व्यवस्था  की  सभापति  महोद॑य  प्रश्न  काल

 गई  समाप्त  हो  गया  है  ।  श्री  एस०  एन०  दास

 दी  जाने  वाली  कुछ  छात्रवृत्तियों
 के  नाम  एक  अल्प  सूचना प्रश्न  २)

 में  स  ए  el  माननीय  सदस्य  अनपस्थित  हैं  ।  इसका
 १७  १/२  प्रतिशत  अनुसूचित  जातियों

 उत्तर  सभा  पटल  पर  रखा  गया  समझा
 अनुसूचित  आदिम  जातियों  और  अन्य  पिछड़े

 वर्गों  के  उपयुक्त  उम्मीदवारों के  लिये  रक्षित
 TAT  और  वाद-विवाद में  छप  जायेगा  ।

 सिन

 रखी गई  हैं  ।
 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 श्री  wis  इन  विशेष  योग्यता  पर
 बंक  बोसा  समवाय  संस्था

 आधारित  छात्रवतियां की  क्या  आवश्यकता
 0३५,  श्री  एस०  एन०  दास  :

 थी  और  सार्वजनिक स्कूल  शिक्षा  की  मुख्य
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मुख्य  ह  क्या  हें
 ?

 क्या  औद्योगिक अंशों  और

 डा०  एम०  एस०  दास  :  अन्य  पत्रों  के  नवीन  संस्करणों  के  अभिलेख  करने  वाले

 प्रशन  उत्तर  में  में  ने  कहा  ह  कि  इन  बड़े  बैंकों  और  बीमा  समवायों  की  संस्था

 छात्रवृत्तियों  की  योजना  का  मल  उद्देश्य  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  भारत  के  रक्षित

 यह  है  fe  सार्वजनिक cat  में  दी  जाने  बंक  द्वारा  अन्तिम  रूप  में  निर्णय  किया  जा

 वाली  दिक्षा का  लाभ  देश  के  निर्धन और  चका  जिस  का  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा

 योग्य  विद्यार्थियों  को  भी  उपलब्ध हो  सके  ।  सुझाव  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  के  संचालन  के श्रीमती  ए०  काले  अनुसूचित  और

 नानुसूचित  जातियों  की
 योग्यताओं  नियम  और  विनियम क्या  हें  ?

 a
 ?  राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्री

 अन्तर  ठ
 ए०  ato  भारत  के  रक्षित बैंक  ने

 डा०  एम०  एम०  दास  अनुसूचित
 यह  प्रस्ताव  एक  समिति  को  सौंप  दिया  था

 ar  नान सुचित  जातियों  की  योग्यता  में
 जिसका  सभापति  इम्पीरियल  बैंक  का

 कोई  अन्तर  नहीं  है  पर  अनुसूचित  निदेशक  है  ।  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो

 अनुसूचित आदिम  जातियों  और  अन्य  पिछड़े  चुका  है  और  अर्भ  भारत  का  रक्षित  बैंक  उस

 हुये  वर्गों के  लिये  छात्रवृत्तियां रखी  गई  हैं  पर  विचार कर  रहा  है  ।

 शी  जयपाल  सिंह  प्र इनके भाग के  भाग  wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 के  उत्तर  में  सभा-सचिव ने  बताया  राष्ट्रीय  छात्र  सेना

 कि  अनुसूचित  अनुसूचित  *Uu3q  थी  भक्त  दर्शन
 क्या  रक्षा

 आदिम  जातियों
 और  अन्य  पिछड़े  हुये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्गों  के  लिये  कुछ  संख्या  रक्षित  की  गई  है  ।
 चाल  वित्तीय  at  में  अब  तक

 क्या  रक्षण में  इनके  निपटारे का  अनपात
 राष्ट्रीय  छात्र  सेना  के  कुछ  कितने  शिविर

 पहले  ही  उल्लिखित है  ?  लग  चुके  और



 ६५३  ४  मार्चे  १९५५  लिखित  उत्तर  ६५

 उन  शिविरों में  किस  प्रकार  के  और  ऐसे  अधिकारियों और  लोगों  की  संख्या

 अधिक  नहीं  है  जिन्हें  स्थायी  वायु  सेना

 गये  हैं  ?  में  रखा  जा  सके  |  इसलिये  इस  fora  सेना  को

 रक्षा  उप मंत्रो  सतीश  चन्द्र )  :  ध  में  कुछ  समय  लगेगा  |  वायु  रक्षा  ह्

 बनाने  सम्बन्धी  ब्योरा  तैयार  किया  जा  रहा २१८  |

 (१)  खेल  के  मैदानों
 हैं

 ।
 प्रथम  सहायक  वायु  सेना  स्कूवाडरन  शीघ्र

 तथा  पाठशालाओं के  कमरों  का
 ही  भरती  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 बनाना और  मरम्मत  तथा  एक  विवरण

 पटल  पर  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  ३,
 (२)  सिंचाई के  लिये  बांधों

 तथा  तालाबों का  निर्माण  |  अनुबन्ध  संख्या  ५५]

 (3)  ग्रामों  में  मलेरिया  तथा  आहार  नौ  सेना  का  भारतीयकरण

 स्वास्थ्य  स्वच्छता
 >
 wD

 FURR  श्री  कृष्णा चाय  जोशी  :  क्या

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
 महत्व पर  बातचीत  ।

 (४)  चिकित्सा  द्वारा  सेवा  ॥  नौ  सेना  के  भारतीयकरण के

 लिये  १९५४  के  अन्दर  सरकार  ने  क्या
 (५)  साक्षरता का  प्रचार

 कार्यवाही की  और

 (६)  ग्राम-जीवन  की  सामाजिक  तथा
 इस  काम  के  लिये  कुछ  कितने

 आर्थिक  व्यवस्था  ae  सधी  जांच  ।
 नौ  सेना  के  अधिकारियों को  प्रशिक्षण  दिया

 (७)  प्रथमोपचार  तथा  गृहोपचार ।  गया हैं  ?

 (८)  दन्तोपचार  ॥
 रक्षा  उपमंत्री  :

 (९)  सीने  पिरोने  की  दिक्षा  देना  ।
 तथा  पहले  जिन  १९  पदों पर

 वायु  सेना  रीव  अंगरेज़  लगे  हुए  १९५४ के  अन्दर  उन  पर

 %
 KR.  श्री  केवावेयंगार  :  क्या  रक्षा  भारतीय  लोग  लग  गये  थे  ।  उन  में  से  तीन

 वरिष्ठ  अधिकारी  और  उन  में  से  एक
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  वायु  सेना  के  लिये

 उपप्रधान  सेनापति  तथा  बलाधिकरण  प्रमुख

 था

 रक्षित  सेना  बना  रही  है  या  पहले  बना  चुकी

 इस  में  कौन  लोग  भरती  हो
 विभाजन  के  प्  १५१  भारतीय

 समुद्री  सेना  के  अधिकरियों को  प्रशिक्षण
 सकते  और

 दिया  गया  था  ।  उन्हें  भारतीय  समुद्री  सेना  की
 क्या  श्रेणी  का  उड्ड्यन

 वर्तमान  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिये  प्रशिक्षण
 लाइसेंस  रखने  वाले  व्यक्ति  भी  इस  में  भरती

 दिया  गया  है  और  केवल  इसलिये  नहीं  कि

 हो  सकते  और  यदि  तो  क्यों
 ?

 तुरन्त  अंगरेज  अधिकारियों के  स्थान  पर

 रक्षा  उप मंत्रो
 :  उन  को  लगा  दिया  जाये  ।  जब  वे  अपेक्षित

 स्थायी  वायु  सेना  वायु  रक्षा  अनुभव  प्राप्त  कर  तब  शेष  ३३

 अधिकारियों के  स्थान  पर  उन  को  लगा  दिया रिजर्व  और  एक  सहायक  वायु  सेना  रखने  का

 इरादा हे  ।  हमारी  वायुसेना  अभी  छोटी  है  च  चबा Hla



 RAY  लिखित  उत्तर  ४  मार्चे  १९५५  लिखित  उत्तर  ध

 सरकारी  नौकरियों  में  भर्ती  आयोग  की  नियुक्ति  का  उपबन्ध  हैं  और

 इस  के  काम  भी  निश्चित  किये  गये  हैं
 ।  आशा

 *uve.  श्री  एस०  के०  रज़मी

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  की  जाती  है  कि  आगामी  वित्त

 आगामी  वर्ष  के  सरकार  द्वारा  राज्य विभिन्न  वेतन-क्रमों  की

 पुनर्गठन  आयोग  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  करने  और

 ताओं
 के

 प्रदान
 पर

 विचार
 करने  के  लिये

 उस  पर  विचार  करने  के  फपरचात्-स  नियुक्त

 किया  जायेगा
 ।

 जेसा  कि  में  ने  अपने  ame
 विशेषज्ञों  की  एक  समिति  नियुक्त  करने  का

 निर्णय  किया  जा  चुका

 सम्बन्धी  भाषण  में  कहा  सम्पदा  शुल्क

 की  qa  आय  को  विभिन्न  राज्यों  में  वांटने
 यदि  तो  यह  समिति  कब

 बनाई  जायेगी  ;
 का  wet  भी  उस  अनुच्छेद  के  खण्ड  (३)  के

 उपखण्ड  के  अधीन  आयोग  को  सौंपा

 इस  समिति  के  सदस्य  कौन  जायेगा  |  उस  उपखण्ड  के  अधीन  आयोग  को

 और
 कोई  अन्य  मामला सौंपने  के  पर  इस  की

 उस  के  निदेश-पद  क्या  होंगे
 ?

 नियुक्ति  के  समय  विचार  किया  जायेगा
 ।

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और  स्वय  सेवी  दिक्षा  संबंधी  संगठन

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री
 FURR,  श्री  alo  डी०  शास्त्री :  क्या

 श्रीमान्‌  ।
 दिक्षा  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 बहुत  शीघ्र  ।
 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  अन्दर

 (7)  तथा  मामला  विचाराधीन  स्वयंसेवी  शिक्षा  सम्बन्धी  संगठनों  को  कितना

 a  |
 a

 अनुदान  दिया  गया

 द्वितीय  वित्त  आयोग  किन  किन  संस्थाओं  के  लिये

 धन  निर्घारित किया  गया  और

 नें  ९,
 श्री  वी०  मिश्र

 at  भागवत  झा  क्या  उन  संगठनों से  उन  के  व्यय

 कया  क्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  के  बारे  में  प्रतिवेदन  प्राप्त  होते  हैं
 ?

 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और

 क्या  दूसरा  वित्त  आयोग  नियुक्त
 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  जो  द्वितीय  पंचवर्षीय ~  XA
 योजना  के  लिये  अपनी  सिफारि  भागा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रखਂ  दी  जायेंगी  ।

 कम् ब्रज  हायर  स्कूल  प्रमाणपत्र

 के  लिये  एक  केन्द्रीय  वित्त  आयोग  या  पृथक  FUR.  श्री  माधव  रेड्डी  :  क्या

 पृथक  आयोग  स्थापित किये  और
 गुह-काय  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  का  मुख्य  कार्य क्या  होगा  ?  कुछ  सेवाओं  में  भरती  के  लिये  केम्ब्रिज  हायर

 वित्त  मंत्री  ato  डी०  देशमुख  स्कूल  प्रमाणपत्र  को  वैकल्पिक  योग्यता  के

 से  में  माननीय  सदस्य  का  रूप  में  स्वीकार  न
 करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ध्यान  संविधान
 के  अनुच्छेद  २८०  की  ओर  गृह-कार्य  उपमंत्री  (  श्री  दातार

 )
 :

 आक्षित  करना  चाहता  जिस  में  वित्त
 कैलरीज  हां  स्कूल  प्रमाणपत्र  को



 ६५७  ४  माने  १९५५  लिखित  उत्तर  RRS

 विद्यालय  की  डिग्री  के  बराबर  नहीं  माना  sat  को  लाट दरों

 जाता  इसलिये  जहां  किसी  सेवा  में  भरती  के

 लिये  विश्वविद्यालय  की  डिग्री  को  सामान्य
 *UER,  ज्ञानी  जो ०  एस०  मुसाफिर

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 स्तर  के  रूप  में  निश्चित  किया  जाता  वहां

 केम्ब्रिज  हायर  स्कूल  प्रमाणपत्र  वाले  अभ्यर्थी
 क्रिया  १९५२,  १९५३  जार अर

 अब  प्रार्थना  पत्र  नहीं  दे  सकते  |  १९५४  के  अन्दर  डर्बी  की  लाटरी  के  टिकटों

 के  लिए  कितना  रुपया  भेजा  गया  और
 राज्य  समाज  कल्याण  are

 उक्त  अवधि  के  अन्दर  भारत  में *
 ५५८,  ठाकर  युगल  किशोर  fag  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  निम्न  जानकारी  देने  वाला  इन  टिकटों  पर  पुरस्कार  के  रूप  में  कितनी

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  राशि  प्राप्त हुई  है  ?

 कि

 १९५४-५५  के  अन्दर  अब  तक

 वित्त  मंत्री  (att Ato  डी०  :

 सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं
 प्रत्येक  राज्य  समाज  कल्याण  बोर्ड  को  कितना  क्योंकि  यह  रुपया  मनीआडेर  के  द्वारा  भेजा

 अनुदान  दिया  गया
 गया  जिस  के  आंकड़े  प्रत्येक  उद्देश्य  के

 वास्तव  में  कितना  धन  खर्चे  अनुसार  पुथल  नहीं  ्य  जाते  |

 किया  जा  चुका  और  सरकार  के  पास  यह  जानकारी

 यह  धन  किस  प्रकार  खच  किया
 नहीं  किन्तु  यह  पता  चला  है  कि  १९५२,

 गया  है
 ?  843.0  और  १९५४ में  क्रमशः  ३१

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और  १३.२२  लाखਂ  और  ३.७१  ore  रुपये

 चलाती  गवेषणा  मंत्री  आजाद )
 :  भारत  में  इन  लाटरियों  में  पुरस्कार  स्वरूप

 अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  प्राप्त हुए  हैं  ।

 विवरण  सम्बद्ध  है  ।  परिशिष्ट  3,

 अनुबन्ध  सख्या  ५६]
 पाठय  पुस्तकें

 वास्तविक व्यय  अभी  मालूम  *UGY.  श्री  नवल  प्रभाकर :  कया  शिक्षा

 नहीं है  ।  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यों  के  बोर्डों  को  जो  अनुदान
 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने

 दिये  गये  हैं  वे  कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  भत्तों  विश्वविद्यालय  के  विद्यार्थियों
 को

 और  अन्य  फूटकर  मदों  सम्बन्धी  खर्चे  के  लिये a  पुस्तकों  बांटने  के  लिये  एक  योजना  बनाई
 दिये गये  हूँ  ।

 और

 सोने  तथा  डालर  को  रक्षित  निधियां

 *  URS  श्री  साधन  गीत
 :  क्या  fra

 यदि  तो  इस  योजना  पर

 कितना  व्यय  होगा  ?

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 पौण्ड  पावना  क्षेत्र  की  सोने  तथा  डालर  की  शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और

 रक्षित  निधियों  का  कुछ  अंश  भारत  में  रखा  है
 ?  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :

 जी  ।
 वित्त  मंत्री  सी०  डी०  :

 श्रीमान |
 seq  नहीं  उठता  ।



 द्  लिखित  उत्तर  ४  हमला  १९५५  लिखित  उत्तर  ago

 अफ्रीकी  विद्यार्थी  युवकों  के  शिविर  तथा  उत्सव

 न
 KR  श्री  कृष्णा चाय  जोशी :  क्या  *

 kige  ठाकर  युगल  किशोर  fag

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :  क्या  शिक्षा  मंत्री  युवकों  के  शिविरों  तथा

 उत्सवों  सम्बन्धी  संगीत  प्रतिवेदन  देने  वाला
 १९५४ के  अन्दर  भाग  के

 राज्यों  में  निश्शुल्क  शिक्षा
 कितने

 अफ्रीकी  विवरण  सभापटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  ?

 विद्यार्थियों को  दी  गई  और  शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और

 उक्त  अवधि  के  अन्दर  उन्हें  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  आज़ाद )
 :

 क्या  विषय  पढ़ाये  गये  थे  ?  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  Ko|
 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  (  मौलाना
 :  एलोरा  की  गुफा यें

 ५  ।  *
 49%.  श्री  कृष्णा चाय  जोशी  :  क्या

 फ्रांसीसी  दिक्षा  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  विश्व  क्या  सरकार
 ने  एलोरा की  गुफाओं

 की  स्थापत्य  मूर्ति  चित्रकला  और

 शिलालेखों  के  सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  लेख

 तथा  जीव  विज्ञान i  निकालने का  निर्णय  कर  लिया  और

 आदिवासियों  को  निःशुल्क  शिक्षा  यदि  तो  कया  यह  लेख

 दिल  होगा  ?
 *

 ५६९,  श्री  डा  क्या  दिक्षा  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :
 क्या  सब  आदिवासियों  के  लिये

 निःशुल्क  शिक्षा  की  व्यवस्था  कर  दिये  जाने
 हां  ।

 के  सम्बन्ध  में  हुए  अखिल  भारतीय  दिक्षा  हाँ  ।

 सम्बन्धी  सम्मेलन  से  सरकार  को  कोई
 बोला  समवायों  का  राष्ट्रीयकरण

 वेदन  प्राप्त हुआ

 Sf  श्री  सारंग घर
 आदिम  जातियों  में  शिक्षा  की

 *
 400.0

 ज्ञानी  जी०  एस०  मुसाफिर  :

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 में  जोर  दिया  गया  और
 करेंगे कि  :

 सरकार  उन  के  सम्बन्ध  में  क्या  क्या  कतिपय  बीमा  सेवायों  के

 कार्यवाही करने  का  विचार  करती
 राष्ट्रीयकरण का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और  विचाराधीन

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  (  मौलाना  आजाद )  यदि  तो  क्या  अभी  कोई

 नहीं  ।
 निर्णय किया  जा  चूका

 सम्मेलन  की  कार्यवाही का  क्या  अन्य  देशों  में  राष्ट्रीयकृत

 बीमा  समवाओं  के  संचालन  का  अध्ययन  करने

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 के  लिये  कोई  समिति  नियुक्त की  गई  और



 न  लिखित  उत्तर  ४  मार्चे  १९५५  लिखित  उत्तर  ए

 रक
 >

 इस  दृष्टि  से  भू-भौतिकीय-परिमांप यदि  तो  क्या  इस  समिति ने

 कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है
 ?  प्रारम्भ  कर  दिया  कि  तेल  अथवा  गैस  के

 स्रोतों  की  और  अधिक  संभावनाओं  के  लिए
 राजस्व  और  असैनिक  व्यय  मंत्री

 एम०  Ato  दाह  )  से  भारत  भू-तल  में  छिपे  हुए  लक्षणों  की  खोज  की

 में  बीमा  समवायों  का  राष्ट्रीयकरण  होना
 जा  सक े।

 चाहिये  या  नहीं  यह  wet  पहले  भी  कई  बार
 उपकरण  तथा  दिल्ली  किनारों

 विभाग  के  समक्ष  परीक्षण  के  लिये  उपस्थित

 *UCR,  श्री  एस०  सो ०  सामन्त  :

 gals
 |  इस

 के  हानि  लाभ  और
 इस

 के
 विभिन्न

 रूपों  अर्थात्‌  आंकिक  इस  क्षेत्र  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा

 में  सरकार  का  आदि  विषयों  सम्बन्धी
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अध्ययन we  भी  जारी  है  ।  इस  अध्ययन  के  भारत-अमरीकन  दिल्ली

 बीमा  नियंत्रक  जो  अभी  हाल  में  यता  कार्यक्रम  तथा  कोलम्बो  योजना  के  अधीन

 योजना  द्वारा  दी  गई  सुविधाओं  के  भारत  के  भूतत्व-परिमाप  विभाग  तथा

 अधीन  आस्ट्रेलिया और  न्यूज लेंड  गये  इन  देशों  भारतीय  खान  विभाग  के  द्वारा  आज  तक

 की  यात्रा के अवसर को  वहां  राज्य  द्वारा  चलाई  कि  तने  मुख्य  के  CSEUT  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 जानें  वाली  बीमा  योजनाओं  का  संचालन  कार्य
 क्या  इन  दो  निकायों  के  कार्यों  में

 सम्भालने  के  लिये  प्रयोग  में  लाने  को  कहा  गया
 उपकरणों की  कमी  के  कारण  अभी  तक  बाधा

 है  ।  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।
 व्रतंम  ह

 प्राकृतिक  गेस

 AN]
 (ar)

 क्या  इस  कार्य के  लिए  पर्याप्त

 *UC2.  डा०  अमोल :  क्या  प्राकृतिक  संख्या  में  शिल्पी  कमेंचारी  भर्ती  किये  गये

 संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह
 तथा

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  १९५०-५१  से

 क्या  यह  सत्य  हैं  कि  लगभग  अभी  तंक  कुल  कितने  व्यक्ति  भर्ती  किये  गय  हैं  ?
 ३५  वर्ष  qa  जघाटिया  और  अंक्लेइवर

 )  तथा
 गोया  राज्य )  प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  फे०

 में  प्राकृतिक  tae  के  छोटे  छोटे  स्रोत  पायें  गये  :  भारतीय  खानਂ  विभाग

 तथा  को  अभी  तक  भारत-अमरीकी  शिल्पी

 यदि  तो  क्या इन  क्षेत्रों  की  सहायता  कार्यक्रम  तथा  कोलम्बो  योजना  के

 फिर  से  खोज  करने  और  यह  निश्चय  करने  के  अधीन  कुछ  भी  उपकरण  प्राप्त  नहीं हुआ  है  ।

 लिये  कोई  ग्रो जनाएं  बनाई  गई  हैं  कि  नये  उपायों  भारत  के  भूतत्वीय-परिमाप विभाग  को  अभी

 की  सहायता से  इन  क्षेत्रों  में  गैस  प्राप्त करने  तक  जो  उपकरण  प्राप्त  हुए  हैं  उन  के  विषय  में

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  और की  और  क्य  संभावनाएं  हें
 *

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०
 पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 :
 श्रीमान्‌  ।  श्रीमान  |

 भारत  के  भूतत्व-परिमाप  तथा  अपेक्षित  जानकारी

 विभाग  ने  ग्रेवीमीट्िकि  और  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल

 सीसमिक  उपायों  की  सहायता  से  उन  क्षेत्रों  रख  दी  जायेगी  '



 ६ दे  लिखित  उत्तर
 ४  मार्च  १९५५  लिखित  उत्तर  दद्

 अल्प  सूचना  प्रदान  और  उत्तर  और  दक्षिण  तथा  दक्षिण-पूर्वा  एशिया  के

 प्रदेश  को  उन  की  आर्थिक  विकास  योजनाओं
 भारत-संयुक्त  राज्य  अमेरिका  सहयोग

 अल्प
 सूचना  प्रदान

 संख्या  २.  श्री  एस०
 के  लिए  संयुक्त  राज्य  की  सहायता  जारी  रखी

 इस  काम  के  लिए  संगठन  के  स्वरूप  का
 एन०  दास :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  को

 निर्णय  किया  जाये  और  किस  रूप  में  तथा
 कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  शर्तों  पर  यह  सहायता  दी  जाये  और

 भारत-संयुक्त  राज्य  अमेरिका
 ली  जाये इस  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  गया  |

 योग  सम्बन्धी  ऐसे  कौन  से  विशेष  seat  थे

 जिन  के  विषय  में  भारत  सरकार  से  बातचीत
 श्री  स्टाइल  के  साथ  जिन

 नहीं  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  गयी  वे
 करने  के  उद्देश्य  से  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के

 वैदेदिक-कार्य-प्रशासन  के  श्री  exes
 अभी  अन्तिम  रूप  में  निर्णीत  नहीं  हुई  हैं  ।

 एक  ओर  उन्हें  संयुक्त  राज्य  कांग्रेस  द्वारा
 स्टाइल  यहां  आये

 अनुमोदन  प्राप्त  होगा  और  दूसरी
 क्या  इस  विषय  में  की  गयी

 बातें
 ओर  कोलंबों  योजना  मंत्रणा  समिति  की

 गुप्त  रखने  योग्य
 अन्य  सदस्य  सरकारों  के  पराग  के  साथ

 यदि  तो  उस  समय  किन  किन

 बातों  पर  बातचीत  हुई  तथा  हमारी  सरकार  का  अनुमोदन  प्राप्त  करना

 होगा  ।
 क्या  भारत-संयुक्त  राज्य  अमेरिका

 सहयोग  की  किसी  योजना  का  अन्तिम  निर्णय  केन्द्रीय  खाद्य  ऑद्योगिक  गवेषणा

 हो  चुका है  ?  मसूर

 १२९,  डा०  अमोल  :  व्या  प्राकृतिक वित्त  ato  डी०

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : प्रशासन के  श्री  हैरल्ड  ई०  स्टाइल

 भारत  सरकार  के  निमंत्रण  पर  इस  उद्देश्य
 से  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिक  गवेषणा

 आये  थे  कि  भारत-संयुक्त  राज्य  अमेरिका
 मैसूर  ने  आज  तक  कुल  कितनी  पुस्तकों

 सहायता  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  सम्मिलित  प्रकाशित की  तथा

 हित  की  समस्याओं  पर  बातचीत  की  जाये
 |

 इन  में  से  एसी  कितनी  पुस्तकें

 उस  में  कुछ  भी  विशेष  गोपनीय  हैं  जिन  में  इस  संस्था  द्वारा  किये  गये  गवेषणा

 बात  नहीं  थी  परन्तु  क्योंकि  उन  बातों  के  कार्यों  अथवा  अन्वेषणों  के  बारे  में  वर्णन

 विषय  में  अभी  बहुत  कुछ  सोच  विचार  करना  और  ऐसी  कितनी  पुस्तकें हैं  जिन  में  अन्य

 इसलिए  जब  तक  सम्बन्धित  प्राधिकारी  संस्थाओं  द्वारा  किये  गये  गवेषणा  कार्यों

 इस  के  विषय  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  अथवा  अन्वेषणों  के  बारे  में  वर्णन  हैं  ?

 कर  तब  तक  इस  के  विषय  में  बता  देना

 उचित  नहीं  है  ।  प्राकृतिक  संसाधन  मंत्रीਂ  Fo  डी०

 :  चार  सौ  उनहत्तर
 जिन  बातों  पर  चर्चा  हुई  है  उन  में

 से  कुछ  के  विषय  में  तो  श्री  स्टाइल  ने
 स्वयं  ही

 (४६९)  ।

 संस्था  द्वारा  किये  गये  मौलिक
 पहली  ATS,  १९५५  को  पत्रकार-सम्मेलन  में

 संकेत दे  दिया  था  ।  संक्षेप  में  चर्चा  में  इन
 कार्यों  का  वर्णन  करने  वाले  पत्र  तथा  नोट

 संख्या में  २५६  अधिक  सामान्य  रूप से बातों  पर  विचार  किया  गया  था  कि  भारत



 न् ६५  लिखित  उत्तर  ४  मारे  १९५५  लिखित  उत्तर  पर्द

 अन्तर्राष्ट्रीय  भ-भौतिकोय  समवाय
 जिन  पुस्तकों  अथवा  पत्रों  में  पुनर्विलोकन

 किया  गया  है  अथवा  विशेष  लेख
 लिखें  गयें

 १३२.  श्री  एन०  ato  चौधरी  कया

 उन  की  संख्या  दो  सौ  तेरह  (२१३)  प्राकृतिक  संसाधन  और  बेमानी  गवेषणा

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 भूतत्व-परिमाप

 १३०.  डा०  अमीन  क्या  प्राकृतिक
 क्या  भारत  सरकार  ने  देश  के

 खनिज  सम्पत्‌  के  विकास  के  seer  से
 संसाधन  और '  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे कि  :
 राष्ट्रीय  भू-भौतिकीय  समवाय  से  कोई  करार

 किया  तथा

 भूतत्वीय  परिमापों  पर  गत  पांच

 वर्षों  में  प्रति  वर्ष  कितनी  धन-राशि  खच
 यदि  तो  क्या  उस  करार  की

 एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?
 की  गयी

 कितने  प्रतिवेदन  सरकार  को
 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री

 ०

 :  नहीं  |
 भेजें  गये  तथा

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
 सरकार  द्वारा  ऐसे  कितने

 वेदन  प्रकाशित  किये  गये  हैं  जो  कि  जनता
 के  पंजाब  को  ऋण  तथा  अनुदान

 लिए  उपलब्ध  हैं  ?  सत्यवादी  :  क्या  faa १३३.  डा०

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  कण  डी०  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  १९४७-४८

 :  से  अपेक्षित  से  १९५३-५४  के  दौरान  प्रति  पंजाब

 कारी का  एक  विवरण  संलग्न  हे  ।  राज्य  निम्नलिखित  कार्यों  के  हेतु  कितनी

 परिशिष्टਂ  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ५८]  धनराशि  ऋणों  और  अनुदानों  के  रूप

 केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिक  गवेषणा  दी  गई  है

 असर
 a

 (१)  अधिक  अन्न

 १३१.  डा०  walt  :  क्या  प्राकृतिक
 (२)  सिंचाई  की  छोटी

 संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मं  त्री  (३)  खाद  तथा  उ्वेरकों  का

 (¥)  औद्योगिक
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (4)
 छोटे पैमाने

 के  कुटीर
 क्या यह  सत्य  है  कि  केन्द्रीय  खाद्य

 (&)  सड़क ;
 प्रौद्योगिक गवेषणा  मसूर  ने  इमली के

 उपयोग  से  टारटरिक  अल्कोहल
 (७)  afer  जाति

 (¢)  अनुसूचित  जातियों  का
 आदि  बनाने  का  कोई  तरीका

 निकाला  तथा
 (९)  नयी  राजधानी  का

 (१०)  भाखड़ा

 क्या  ऐसा  ही  कार्य  १९२०
 (११)  दिक्षा  सम्बन्धी  सुविधाओं  में

 बंगलौर  की  भारतीय  वैज्ञानिक  संस्था  में  भी

 प्रारम्भ किया  गया  था  ?
 (१२)  सामुदायिक

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डो०  (१३)  विस्थापित  लोगों  का

 :  तथा  अपेक्षित  (2%)  उद्योग-गृह  निर्माण

 जानकारी  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  (१५)  स्वास्थ्य  सेवाओं  का  तथा

 परिशिष्ट  3 be  |  »  अनुबन्ध  संख्या  ५९  (१६)  ग्रामों  में  बिजली  लगाना  ?
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 वित्त  मंत्री  ato  डी०  :  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण  पत्र

 tag  एकत्रित  की  जा  रही  है  और
 १३५,  श्री  कृष्णा चा यं  जोशी  :  क्या  वित्त

 सभापटल पर  रख  दी  जायेगी  ।  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 wat  महिलाओं की  अल्प  योजन

 बचत

 क्या  वित्त  मंत्री

 के  अधीन  वर्षीय  राष्ट्रीय

 १३४.  श्री  डा  प्रमाणपत्रोंਂ  की  बिक्री  के  लिये  दिल्‍ली  म

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 कितने  एजेंट  नियत  किये  गये  और

 क्या  यह  सत्य  है  कि  केन्द्रीय  अभी  तक  उन्होंने  कितने  मूल्य

 राजस्व  के  महालेखा पाल के  कार्यालय  ने  के  प्रमाणपत्र बेचे  हैँ  ?

 निम्न  वर्ग  के  क्लर्कों  के  कूछ  अस्थायी  स्थानों
 राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्रा  (att

 के  लिए  आवेदन  पत्र  मांगे  थे  और  फिर
 ए०  ato

 :  चार
 |

 ८  १९५५  को  उन  की  एक  परीक्षा

 लाख  ६४  हज़ार  रुपय
 |

 ay  ली  गयी  तथा
 इस  के  अतिरिक्त  इन  एजेंटों  के  द्वारा  कुल

 )  यदि  तो  कल  कितने  आवेदन  ५  ६६  हज़ार  रुपये  के  मूल्य  के  राष्ट्रीय

 पत्र  प्राप्त हुए  थे  ?  योजना  दशबवर्षीय  राजकोष  बचत

 पंद्रह  वर्षीय  वार्षिकी  पत्र
 जीव  और  असैनिक  व्यय  मंत्री

 बेचे  जिन  पर  कोई  कमीशन  देय  नहीं  है
 ।

 एम०  सी ०  )  तथा

 आरडी  कांग्रेस  अधिवेदन
 केन्द्रीय  राजस्व  के  महालेखापाल

 कार्यालय  में  निम्न  वर्ग  के  क्लर्कों  के  कुछ  १३६.  श्री  वीरस्वामो  :
 क्या  गृह-काय

 अस्थायी  स्थानों  भरने  के  लिए  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कुछ  स्थानीय  समाचारपत्रों में  एक  सूचना  आवड़ी  में  होने  वाले  कांग्रेस

 प्रकाशित की  थी  कि  ऐसे  जिन  की  अधिवेशन  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कितने  मंत्री

 टाइप  लेखन  की  गति  ४५  शब्द  प्रति  मिनट  तथा  उपमंत्री  सम्मिलित  हुए

 ८  १९५५  शनिवार को  एक  परीक्षा
 उन्होंने अपने  खच  पर  यात्रा

 के  लिए  उपस्थित  हों  ।  उस  सुचना  में  यह  भी  की  थी  अथवा  सरकारी  खच  तथा

 लिखा था  कि  वे  अभ्यर्थी अपने  साथ  अपने

 अपने  और  अपने  प्रमाण-पत्रों
 यदि  उन्होंने  सरकारी  aa  पर

 यात्रा  की  थी  तो  उन्हें  कितना  यात्रा-भत्ता

 की  प्रतियां भी  लेते  आयें  ।  हमें  आशा  तो
 दिया गया  था  ?

 यह  थी  कि  अभ्यर्थियों  की  संख्या  २५०  से

 गृह-कार्य  उपमंत्री  दातार ) अधिक न  परन्तु  वास्तव  में  ८  जनवरी

 १९५५  को  १,४००  व्यक्ति  आ  पहुंचे  ।  इन
 आवाज़  के  कांग्रेस  अधिवेशन  में  कुठ  २५  मंत्री

 और  उपमंत्री  सम्मिलित  हुए  थे  ।
 में  से  १,०२९  व्यक्तियों  को  सुविधाजनक  दलों

 में  परीक्षा  के  लिए  बलाया  गया  शव  उन्होंने  से  अथवा  यदि

 अभ्यर्थी  अहंता  अथवा  आय  के  आधार  पर
 उन  में  से  कुछ  सरकारी  कार्यवश  दौरे  पर

 अपात्र  थे  ।  प्रथम  परीक्षा  ८

 १९५५

 उन्होंने  तो  वहीं  से  आवड़ी  तक  की  यात्रा  अपने

 को  हुई  थी  और  जाकी  परीक्षाएं
 rer? खपत  के  qa  पर  की  थी  ।

 qq  अन्य  तिथियों  पर  हई  थीं  !  कुछ  थी  नहीं
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 मंत्रियों  का  दक्षिणी  भारत  का  दौरा  उन्होंने  विदेशों  में  किस  किस

 १३७.  श्री  वोरस्वामों
 :  क्या  गृह-काय

 स्थान का  दौरा  किया  तथा

 मंत्री  यह  ५  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 किन  किन  कारणों  से  ये  दौरे

 किये
 गये  थे  ? केन्द्रीय  सरकार  के  किन  किन

 मंत्रियों  और  उपमंत्रियों ने  जनवरी  और  गृह-काय  उपमंत्री

 १९५५  में  दक्षिणी  भारत  का  दौरा  कारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  यथासंभव

 किया  दूसरा  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 क्या  उन  के  दौरे  सरकारी  थे
 काहनौर  राज्य  में  मकानों  का  अधिग्रहण

 अथवा  गैर-सरकारी  तथा

 r
 १३९.  चौधरी  मुहम्मद  शफ़ी  कया

 उन्हें  कितना  यात्रा-दत्त  |  ह  रक्षा  मंत्री  निम्नलिखित  तें  बताने  वाला

 दिया गया  है  ?

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की
 गृह-कार्य  उपमंत्री  :

 करेंगे

 से  अपेक्षित  जानकारी  का  एक  विवरण
 रक्षा  प्राधिकारियों  नें

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
 १९४७  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  में

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ६०]
 कुछ  कितनी  कितने  मकानों  और  अन्य

 यात्रा  भत्ते  स्थानों  का  अधिग्रहण किया

 सम्पत्ति  अधिग्रहण  के  कारण १३८.  चोरों  मुहम्मद  शफ़ी  :  क्या

 गृह-काट  मंत्री  निम्नलिखित  बातें  बतानें  वाला  सम्पत्ति-स्वामियों को  किराये  अथवा  प्रतिकर

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  के  रूप  में  दी  गयी  कुल  तथा

 ऐसे  कितने  मामले  हें  जिन  में

 १९५३  तथा  १९५४  में  प्रत्येक  किराया  अथवा  प्रतिकर  देना  अभी  बाकी

 मंत्री  नें  भारत  तथा  विदेश  का  दौरा  करने  के  और  ऐसी  धन  राशि  कितनी  है
 ?

 लिए  कितना  यात्रा-भत्ता  प्राप्त  किया  रक्षा  उपमंत्री  :

 प्रत्येक  मंत्री  के  साथ  जाने  वाले  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 कर्मचारियों  को  इस  दौरान  में  कितना  रखा  जाता है
 |  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध

 संख्या  ६१]

 ea
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 लीक  सभा  वाद

 विवाद

 Q—— TRAE  के  अतिरिक्त  कार्यवाही )
 —

 ER2 े
 CVE

 लॉकर-समा
 की  धारा  १७  की  उपधारा  (२)  के  अधीन

 आवास  और  संभरण  मंत्रालय

 WATT,  १९५५
 की  अधिसूचना  संख्या  गई  2/44,

 ९  फरवरी  १९५५  की  एक  प्रति

 सदन  पटल  पर  रखता  हूं  ।  में

 लोक-सभा ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  रखी गई  ।  देखियें  संख्या  ५५]

 हुक्म सिह  पीठासीन

 प्रश्नोत्तर  सदस्य  का  निरोध  से  किया  जान

 भाग १)  सभापति  महोदय
 :

 मुझे  सभा  को  सूचित

 करना  है  कि  मुझे  मनीपुर  सरकार  के  मुख्य

 का  दिनांक  २४  १९५५

 १२.  मध्यान्ह  का  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  बताया  गया  है

 पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 कि  मुख्य  आयुक्त  नें  श्री  रीडिंग  किलिंग

 ि  )2 क  के  निरोध  का  आदेश  रह  कर  दिया  है  और

 परिसीमन  आयोग  अन्तिम  seat  सरया  ९१
 सदस्य  को  रिहा  कर  दिया  गया  है  |

 विधि  मंत्रालय  में  मंत्री  पाट  :

 में  परिसीमन  १९५२  १९५५-५६  के  लिए  रेलवे  आयव्यय क

 की  धारा  ९  की  उप-धारा  (२)  के  अधीन  —TMATT  चर्चा--समाप्त

 परिसीमन  अन्तिम  आदेश  सभापति  महोद॑य  :  अब  हम  रेलवे  बजट

 संख्या  २३  की  एक  जो  भारत  के  पर  चर्चा  आरम्भ  करेंगे  ।  सदस्यगण  डेढ़

 असाधारण  राजपत्र  भाग  २  धारा (३)  दिनांक  बज  तक  ale  सकते  हें  ।  माननीय  मंत्री  डेढ़

 १६  १९५५  में  प्रकाशित  हुआ  बजे  बहस  का  उत्तर  देना  आरम्भ  करेंगे

 पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  और  ढाई  बजे  उत्तर  समाप्त  हो  जाने  पर

 रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एस-५६/५५]  गेर  सरकारी  कार्य  लिया  जायेगा  ।  सोमवार

 और  बृहस्पतिवार अनुदानों  की  मांगों  और
 अचल  सम्पति  के  अधिग्रहण  तथा

 कटौती  प्रस्तावों के  लिये  निर्धारित  किये
 अजन  अधिनियम  के  अधीन  अधिसूचना  जायेंगे  |

 आवास  और  संभरण  मंत्री  श्री  गिडवानी  कृपया  आप

 में  अचल  सम्पत्ति स्वर्ण  faz)  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  जो  लोग  सामन्य

 का भ्र धि ग्रहण  तथा  अजन  १९५२  चर्चा  के  दौरान  में  बोल  चुके  ह  उन्हें  कठौती
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 CRY  रेलवे  झ्रायव्ययक  VATE  १९५५  रेलवे  आयव्ययक  ८२६

 प्रस्ताव  के  समय  दूबारा  ि बोऊने  का  अवसर  पर  भी  इस्पात  की  कमी  है  ।  १९५४ में  हमने

 न  दिया  जाये  ।  लगभग  R4o,aco  टन  इस्पात  आयात

 किया  था  ।  उत्पादन  का  वर्तमान
 स्तर  बनाये

 सभापति  महोदय  :  निस्सन्देह  में  यह

 बात  याद  रखूंगा  ।  रखने  के  लिये  यह  आयात  आवश्यक  हैं
 !

 यह  तो  उसी  तरह  है  कि  कोई  व्यक्ति  यह
 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री

 कहे  कि  इस्पात  का  आयात  न  करो  और
 :  कल  श्री  एच ०  एन०  मुकर्जी

 जब  तक  देश  में  आवश्यकतानुसार मात्रा
 ने  farce  और  चितरंजन  में  बनाये

 में  इस्पात नहीं  बन  जाता  हैं  तब  तक  उत्पाद
 जाने  वाले  इंजिनों  की  प्रगति के  सम्बन्ध  में

 को  रोक  रखो
 ।

 श्री  मुकर्जी  ने  कलकत्ता
 कुछ  बातें  कहों  ।  जो  भी  व्यक्ति  चितरंजन

 के  विद्युतीकरण के  सम्बन्ध  में  भी  कहा  ॥

 गया  है  वह  वहां  पर  होने  वाले  र  से
 हम  इसके  लिये  after  कार्यवाही  कर  रहे  हें

 ।

 वित  हुआ  है
 और

 उसने  उसकी  प्रशंसा
 आगामी  वर्ष  के  लिये  २  करोड़  रुपये का  व्यय

 की  है  ।  किन्तु  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  ने
 अलग  निर्धारित  कर  दिया  गया  हैं  ।  यदि

 चितरंजन  में  किये  जाने  वाले  काय  की
 मुझे  स्मरण  हैं  तो  श्री  मुकर्जी  ने  कुछ  इस

 निन्दा की  हैं  ?  श्री  मुकर्जी यह  बात  कहना  प्रकार के  दाऊद  कहे  थे  कि  दिल्ली  का  शासक

 चाहते  हूँ  कि  हम  वहां  पर  इंजिनों  का  निर्माण
 वर्ग  कलकत्ता  का  अस्तित्व  ही  नहीं  चाहता

 नहीं  कर  रहे  वरन्‌  बाहर  से  मंगाये  गये
 है  ।  सरीखे  शब्द  एक  सत्तात्मक

 हिस्सों  को  जोड़  रहे  हैं  ।  में  प्रारम्भ  में  ही
 शक्ति  के  लिये  प्रयुक्त  किये  जा  सकते  हैं

 उनकी  इस  ग़लत  धारणा का  खंडन  कर  प्रजातांत्रिक  शासन  प्रणाली  के  लियें  नहीं

 देना  चाहता  हूं
 ।

 यह  बड़े  संतोष  की  बात  है  श्री  नम्बियार  :  केसे  ?

 कि  हम  जनवरी  से  १०  इंजिन  प्रति  महीनें
 श्री  अलंगेशन

 बना  रहे  हें  ।  कुल  मिला  कर  हम  लगभग

 क्योंकि  शासक  कोई

 १४५  या  १५०  इंजिन  हर  वर्ष  तेयार  करने

 पर  ही  हम  यहां  हैं  ।
 की  स्थिति  में  हें  जब  कि  हमारा  प्रारम्भिक

 लक्ष्य  १२०  इंजिन  था  !  देश  में  जो  नवीन
 बाबू  रामनारायण  fag

 :
 नहीं

 ।
 आप  शासन  कर  रहे  हैं

 ।
 भावना  उत्पन्न  हो  रही  हैं  यह  कार्य  उसी

 भावना  का  प्रतीक  हैं  ।  इन  परिस्थितियों
 सभापति  महोदय  :  यह  तो  अपना  अपना

 मत  है  ।
 में  चितरंजन  के  कारखाने  में  ग़लती  ढूंढना

 भ्रामक  है  ।  यह  सच  है  कि  हम  कुछ  ऐसे  हिस्सों  श्री  अलगे दान  :  साधारण  स्थानों  का

 को  बाहर  से  मंगा  रहे  हें  जिनके  निर्माण  की  मिटना  भी  कोई  व्यक्ति  नहीं  चाहता  फिर

 क्षमता  देश  में  नहीं  है
 ।
 झ  उपकरणों  उद्योग  तथा  व्यापार  के  केन्द्र  कलकते  की

 के  उद्योग  का  विकास  होने  पर  यह  तो  बात  ही  कया  है
 ।

 श्री  मुकर्जी  ने  कहा  कि

 सी  निर्भरता  भी  विलीन  हो  जायेगी  यदि  लोगों  की  सामान्य  धारणा  यह  है  कि  कलकत्ता

 हम  ब्वायलसं  का  आयात  न  करें
 तो  हमें  में  उपद्रवी  लोग  रहते  हैं  ।  में  इसे  नहीं  जानता

 gt  इंजिन  ही  बाहर  से  मंगाने  पड़ेंगे  और
 लेकिन

 एक  बात  मुझे  मालूम है  कि  कलकत्ता

 मुझे  विश्वास  है  कि  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  उपद्रवकारियों का  क्रीड़ा  क्षेत्र  रहा  है  अनेक

 इसे  कदापि  पसन्द  नहीं  करेंगे  ।  इसका  कारणों  से  कलकत्ता  अभाव  और  कठिनाइयों

 आय  होगा  रोजगार  की  कमी  ।  इतना  होने  से  ग्रस्त  रहा  है  ।  निहित  स्वार्थ  वाले  दलों  ने
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 इस  स्थिति  का  लाभ  उठाने  का  प्रयत्न  इसके  बाद  श्री  मुकर्जी  ने  १९५१-५२

 किया है  की
 आय

 की  तुलना  चालू  वर्ष  से  की  ।  श्री

 हम  इस  बात  से  aad  हो
 मुकर्जी  ने  चालू  वर्ष  के  संशोधित  आंकड़ों

 गये  हैं  कि  कलकत्ताਂ  का  और  १९५१-५२  के  मूल  आंकड़ों  में  तुलना

 कर  कह  दिया  कि  उन  में  ८  करोड़  की  कमी ay  कलकत्ता  |

 मेरा  विश्वास  हैं  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  है  लेकिन  श्री  मुकर्जी  के  ध्यान  में  यह  बात  नहीं

 ने  अपने  भाषण  जिस  अवधि  की  ओर  आई  कि  १९५१-५२  की  आय  में  रेलवे

 संकेत  किया  हे  उसके  भीतर  fara  चालित
 स्टोर्स  और  इंधन  को  लाने  ले  जाने  के  कारण

 गाड़ियां  आरम्भ  हो  जायेंगी  ।  वृद्धि  हो  गई  थी  ।  यदि  इस  रक़म  को  उस  वर्ष

 श्री  राम स्वामी  ने  में
 की  आय  में  से  निकाल  दिया  जाये  तो  यह

 लस  आदि  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  कहा
 १९५१-५२  से  लगभग  ८  करोड़  रुपये  अधिक

 होगी । कि  विभिन्न  प्रकार  के  बवायलसं  का  आडर

 देने  के  कारण  उसके  कार्य  में  अवरोध  उत्पन्न
 श्री  भागवत  झा  आज़ाद  ने

 मोकामेह
 हुआ  है  |  यह  पहलें  का  सिंहभूम

 योजना  की  चर्चा  करते  हुये  कहा  कि  उसमें

 बिहार  के  स्थानीय  लोगों  को  काम  नहीं
 के  ब्वायलसं  बनाने  की  दृष्टि  से  चिलको

 दिया  गया  है  ।  हम  इस  बात  के  लिये  उत्सुक
 के  सुपुर्द  किया  गय  था  |  अब  इस  पाथ  को

 '५७८  ब्वायलर का  रीडर  दिया  गया  है
 हैं  कि  भरती  इस  प्रकार  हो  कि  जन  संख्या

 के  सभी  वर्गों  को  रेल  सेवाओं  में  उचित
 जिसकी  पूरी  १९५७  तक  करनी है  ।  इंजिनों

 निधान  तथा  समान  अवसर  दिये  जायें  |
 की  केवल  आठ  हें  ।  यह  एक  बड़ा

 हम  यह  नहीं  चाहते  हें  कि  देश  का  एक
 आडर  है  और  किस्में  भी  अधिक  नहीं  हैं  ।

 यह  बात  सुनकर  अचरज  होता  है  कि  उक्त  दूसरे  वर्गों  पर  प्रभुत्व  जमाने  पाये  ।  इस

 ५०.  dons
 ट  लोक  के  उत्पादन  में  बाधा  उत्पन्न

 उद्देश्य  की  पूर्ति  के  लिये  रेल  सेवा  आयोगों

 को  भरती  के  समय  प्रादेशिक  दृष्टिकोण
 कर  रही  हैं  ।  में  नहों  समझता  कि  किसी  भी

 को  केवल  इतनी-सी  feat  के  अपनाने  का  अनुदेश  दिया  गया  है
 ।

 वे  प्रत्येक

 प्रादेशिक  मुख्य  कार्यालय  अथवा  डिविजनल

 इतने
 बड़े  आंध्र  पर  शिकायत  हो  सकती

 a
 =J  l  मुख्य  कार्यालय  में  जाकर  वहीं  भरती  करते

 हैं
 कदाचित  श्री  सोमानी  जापानी  रेले

 और  उनके  संचालन  .  अनुपात  आदि  के  श्री  आर०  Fo  चौधरी ने  कहा  कि

 रेल  सेवाओं  में  आसाम  के  अधिक  व्यक्ति
 सम्बन्ध  में  कुछ  आंकड़े  उद्धृत  कर  रहे  थे

 ।

 आंकड़ों  से  मालम  होता  है  कि  जापानी  नहीं  हैं  ।  मोकामेह  पुल  सम्बन्धी  आंकड़े

 रेलें  अपना  कार्यकारी  व्यय  भी  पूरा  नहीं  मेरे  पास  हैं

 कर
 पाती

 हैं  जब
 कि  हम  सामान्य  राजस्व

 को  अच्छा  लाभांश  भी  देते  हैं  तथा  थोड़ी
 maze  पदाधिकारी  :  २३,  जिनमें

 से  दो  बिहार के  हैं  ।
 अतिरिक्त  आय  भी  पैदा  करते  हें  जो  देश

 मैं  पूंजी  निर्माण  में  सहायक  होती  है  ।  विश्व  वर्ग  तृतीय  Veo,  इनमें  १४६

 में  किराये  और  माल-भाड़े  की  सब  से  कम  स्थानों पर  बिहार  के  रहने  वाले  काम

 दरें  होते  हुये  भी  हम  यह  सब  कर  रहे
 कर  रहे  हैं
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 श्रलगेशन

 वर्ग  चार  १,२१०,
 इनमें

 ९१८  अपर  क्लास  प्रतीक्षा  कक्ष  हे--एक  कक्ष

 इण्टर  क्लास  के  लिये  और  द्वितीय  श्रेणी  के बिहार  के  हैं  ।

 यात्रियों  के  लिये  है  ।  बंगलौर  छावनी  में  एक

 श्री  विट्ठल  राव  उस  दिन  इस  बात  सामान्य  अपर  क्लास  प्रतीक्षा  कक्ष  और  एक

 की  शिकायत कर  रहे  थे  कि  खंडवा-हिंगोली
 तृतीय  श्रेणी  का  प्रतीक्षा-सदन  तह  ।  स्पष्ट

 योजना  की  पूरी  में  विलम्ब  हो  गया  है
 |

 यह
 है  कि  इतना  स्थान  पर्याप्त  नहीं  है

 ।  अतः

 १८७  मील  लम्बी  है  ।  यह  एक  दुष्कर  मार्ग
 हमने  दक्षिण  रेलवे  से  कहा  है  कि  वह  मामले

 है  ।  हमें  सतपुड़ा  ४ बत  श्रेणी  को  पार  कर  की  जांच  कर  आवश्यक  सुविधाओं  का

 gat  और  पौनगंगा--तीन  नदियों
 उपबन्ध  करे

 के  ऊपर से  पुल  बनाना  पड़ेगा  ।  में
 माननीय

 सदस्य  को  केवल  यही  आश्वासन  दे  सकता  उस  दिन  भाषण  के  दौरान  में  श्री  on
 ०.

 हूं  कि  कार्य  विधिवत्‌  चल  रहा  है
 |

 एम०  त्रिवेदी  ने  रेल  चिकित्सा  विभागों
 के

 इसके  पश्चात्‌  उन्होंने  सिंगरेनी  कोयला
 विरुद्ध  प्रबल  आरोप  लगायें  |  उन्होंने  जिस

 उग्रता का  प्रदर्शन  किया वह  वांछनीय  नहीं खानों  के  साइडिंग  चार्जेज  के  सम्बन्ध  में

 कहा  |  इस  मामलें  का  अध्ययन  किया  जा  @  |  उन्होंन  एक  कमंचारी  विशेष  के  बारे

 में  कहा  कि  उससे  एक  महीने  का  वेतन रहा  है  और  मुझे  आशा  हैं  कि  हम  इस  दिशा

 qatar  ही  निर्णय  करने  की  स्थिति  में  होंग े।  के  लिये  कहा  गया  और  वेतन  न  देने  के

 कारण  उसे  अयोग्य  घोषित  कर  दिया  wary

 श्री  टी०  ato  विट्ठल  राव  :
 यह  मामला बड़ा  रोचक  हे  ।  यह  कर्मचारी

 घन्यवाद |  एक  यात्री  टिकट  परीक्षक  था  और  सम्बन्धित

 श्री  stomata  :  इसके  बाद  श्री  रामचन्द्र  चिकित्सा  पदाधिकारी के  पास  परीक्षण  के

 रेड्डी  और  श्री  विट्ठल  राव
 का जीपेट  लिये  गया  ।  चूंकि

 और  गुजर  के  बीच  रेल  मार्ग  के  सर्वेक्षण
 पदाधिकारी  को  उसके  फिट  होनें

 की  चर्चा  की  ।  वस्तुतः  दक्षिण  ter से
 में  सन्देह  उसने  उसे  मुख्य

 समानान्तर  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  कहा
 पदाधिकारी  के  पास  भेज  दिया  ।  मुख्य

 गया  है  अर्थात्‌  वे  वेजवाडा  और  मद्रास के
 चिकित्सा-पदाधिकारी  ने  उसका  परीक्षण

 बीच  लाइन  को  दोहरा  करने  और  काजीपेट
 किया  और  उसे  अनफिट  पाया  ॥

 और  नैलोर  अथवा  भये डर  के  बीच
 उसने  फिर  प्रायवेट  डाक्टर के  पास  से  यह

 नासिर  लाइन  का  वैकल्पिक  सर्वेक्षण  करेंगे  |  प्रमाणपत्र  लाकर  दिया  कि  वह  योग्य

 सर्वेक्षण  पुरा  हो  जाने  पर  उनकी  तुलना
 था  ।  तब  उसे  मुख्य  चिकित्सा  पदाधिकारी

 की  जायेगी  और  इसके  बाद  निर्णय  किया  के  पास  परीक्षण  के  लिये  फिर  भेजा  गया  ॥

 जायेगा  |
 पर  फल  वही  रहा

 ।
 उसकी  पदच्युति  नहीं

 की  उसे  मुख्य  टिकट  कलक्टर

 कुर्ग  के  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सोमना  १००-१८५  रुपये  के  उसी  ग्रह
 ने  बंगलौर  में  प्रतीक्षा  कक्षों  के  अभाव  की

 शिकायत  की  ।  श्री  गुरु पाद स्वामी ने  भी

 एक  प्रश्न  के  रूप  में  यही  बात  गायक  ।  वहू  इस  मामले  को  अदालत  में  ले

 दो  teat  बंगलौर  सिटी  स्टेशन  पर  जो  पर  अदालत  ने  मामला  खारिज  कर  दिया  +
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 ५  माननीय सदस्य  को  ग़लत  बात  ही  को  आदर्श  बनाने  वाले  राज्य  के  लिये  यह

 खतायी  होगी  ।  मेरा  माननीय  सदस्य  से  उचित  नहीं  है  ।  ये  लोग  बड़े  ग़रीब  हें  और

 सैर  या  धार्मिक  यात्रा  के  लिये  यात्रा  नहीं
 रोध  है  कि  इस  प्रकार  के  सामान्य  व्यापक

 आरोप  न  लगाया  करें  ।  में  चिकित्सा  विभाग
 करते  बल्कि  पड़ौस  के  बाज़ारों  में  व्यापार

 के  लिये  या  अपने  पास  के  रिश्तेदारों  के  पास
 में  काम  करने  वाले  इन  बहुत  से  डाक्टरों

 को  जानता  हूं  और  मुझे  उनकी  कर्तव्य  निष्ठा  ही  जाते  हैं  ।  उनके  लिये  किरायों  का

 का  व्यक्तिगत रूप  से  ज्ञान  है  ।  यदि  कोई  बढ़ाया  जाना  कदापि  उचित  नहीं  है
 ।

 सदस्य  यहां  पर  यह  कहे  कि  सारा  चिकित्सा  भारतीय  रेलों  में  दस  लाख  से  अधिक

 विभाग  भ्रष्ट  तो  यह  उनके  साथ  न्याय  न  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिला  हुआ  है  ।  उन

 में  से  ९०  प्रति  शत  से  अधिक  व्यक्ति  बड़ी होगा
 ।

 सभापति  महोदय  :
 मुझे  दस  नाम  मिले  बुरी  दशा  में  रहते  हैं

 ।
 उनको  जीवन  निर्वाह

 योग्य  वेतन  भी  नहीं  जब  कि  कुछ हूं  ।  और  लोग  भी  होंगे  ।  हमारे  पास  एक

 gat  और  ७-८  मिनट  हैं  ।  यदि  माननीय  व्यक्तियों  को  हज़ारों  रुपये  वेतन  के  रूप  में

 अपनी  बात  ८-९  मिनट  में  कह
 मिलते  हैं  ।  चीन  में  राज्य  के  सबसे  बड़े

 तो  अधिक  सदस्य  बोल  सकेंगे  ।  कारी को  कुछ  ६००  रुपये  मिलते  हैं  ।

 सुषमा  सेन  पीठासीन
 श्री  विद्वानो

 सुचित  सभा  के  सदस्यों ने  ही  हमारे  यहां  के  कामकरों  के  क्वाटर

 गंदी  जगहों  पर  बने  हुये  हें  और  वहां  तक जनसाधारण  ने  भी  यात्री  सुविधाओं

 को  कई  और  सुधार  करने  और  सड़कों  और  तक  की  व्यवस्था  नहीं

 तीय  रेलों  का  विकास  करने  के  लिये  माननीय  दक्षिण  रेलवे  की  पनत्रुति  बस्ती  ऐसी  ही
 a

 मंत्री  को  बधाई  दी  पर  मंत्री  जी  को  इससे  ह

 सन्तुष्ट नहीं  होना  चांहिये  ।  टिकट  परीक्षकों  के  लिये  स्टेशनों  के

 तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  को  यद्यपि  पास  आराम  घर  होने  चाहिये  ।  वे  दिन-रात

 wa  पर  कुछ  सुविधायें  दी  गयी  परन्तु  साड़ी  में  चलते  हूं  और  तब  उनको  प्लेटों

 पर  सोना  पड़ता  यह  की  बात  है  ।

 पील  की  यात्रा  करने  पर  भी  उनको  कोई  भारत  एक  धीमे-निरपेक्ष  राज्य  है  |

 सुविधा  नहीं  मिलती  ।  टंकी  में  पानी  होने  पर  उस  में  किसी  सम्प्रदाय को  अनुचित  महत्व  नहीं

 नल  ठीक  नहीं  होता  और  नल  ठीक  होने  दिया  जाना  चाहिये  ।  सरकारी  रेस्टोरेंट ों

 पर  पानी  नहीं  होता  ।  में  ने  श्री  अलगेशन  में  ब्राह्मणों  को  ही  रसोइयों  या  परोसने  वालों

 को  १९५३  में  गाड़ियों  में  भीड़ के  बारे
 के  रूप  में  रखा  जाता  है  ।  वे  नियमित  नौकर

 में  पत्र  लिखा  था  ।  कम  से  कम  दूर  तक  यात्रा  होते  हूं  जबकि  सफाई  करने  वालों  को  ठेक

 करने  वालों
 को

 तो  कुछ  सुविधायें  मिलनी  पर  रखा  जाता  यह  अनुचित हैं  ।

 ही
 चाहिये

 ।
 दक्षिण  रेलवे  में  बहुत  से  प्लेटफार्मो

 विधमान
 )  किराया  प्रणाली

 पर  मन्दिर  और  मूर्तियां  हें  ।  में  ने  मद्रास  के

 के  बारे  में  में  यह  कहूंगा  कि  माननीय  मंत्री  पैग़ाम्बर  कारखाने  में  भी  हिन्दू  देवी-देवताओं

 ने  थोड़ी  दूरी  तक  यात्रा  करने  वालों  के  साथ  की  मूर्तियां  देखी  हें  ।  हमारे  कारखाने  कर्म

 सहानुभूति  नहीं  दिलाई  ।  समाजवादी  ढां  के  लिये  पूजा  के  लिये  नहीं  ।  यदि  नद
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 क्योंकि
 तीन  चार  साल  में  रेलवे  एडमिनिस्ट्रेशन

 और
 ईसाई  भी  अपने  देवताओं  को  ले  आयेंगे

 ।  ने  जो  प्रगति  की  जो  सुविधायें  पहुंचाई

 श्री  अल गें दान  हमें  लोगों  की  भावनाओं
 गयी  जो  सुधार  हुआ  हैं  वह  तो  नित्य

 का  भी  ध्यान  रखना  पड़ता  है  |  अनुभव की  बात  हूँ  ।
 जो

 भी  सफर  करता  है

 स्वामी  रामानन्द  att  :

 इस  चर्चा  में  सब  से  पहले  हमारे  गिरि  साहब
 और

 भी  बहुत  सी  एमेनिटीज़  की  ज़रूरत
 ने  कुछ  रेलवेमैन्स  फेडरेशन  के  बारे  में  बात

 इस  बजट  में  सुविधायें  देने  के  fot

 तीन

 छेड़ी
 ।

 में  उसका  जिक्र  नहीं  करना  चाहता  करोड़  रुपया  खर्चे  करने  का  इरादा
 किया

 था  लेकिन
 जा

 एक  बात  सामने  आयी  है  गया  है
 ।

 मुझे  पूरी  आशा  हैं  कि  जैसे  समय

 तो  में  विचार  भी  इस  हाउस  के  सामने

 रखना  चाहता  हूं
 ।

 हो  सकता  हैं  कि
 एक  साल  के  जो  कुछ  में  रेलवे

 मैन्स  फेडरेशन  दो  रहें
 ।  जो

 दोनों  यूनिवर्स

 के  या  फेडेरेशन्स  के  नेतागण  हैं  वह  क्या
 उस  से  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  यात्रियों  के

 करें  इसका  उपदेश देने  का  किसी को
 लिये  सुविधायें  बढ़ेंगी

 ।
 इस

 वत
 की

 इस  बजट

 में  गुंजाइश  है
 ।

 तो  कोई  शिकायत  का  सवाल
 में  यह  सुझाना  चाहता  हूं  कि  जब  लेबर  नहीं है

 ।
 प्रगति

 और
 तेजी  से  होनी  चाहिये

 यूनिवर्स  ट्रेड  वन  की  पालिसी
 यह  तो  मानना  पड़ेगा

 ।

 से  नहीं  aad  हें  तो  जब  उनके  रिका गनी दन
 में  दो  बातों

 के
 बारे

 में
 आखिर

 में  संक्षेप
 को  सवाल  आता  है  तो  किसको  रिकागनीशन

 में  ज़िक्र  करूंगा  ।  आप  जो  सुविधायें  यात्रियों
 दिया  जाय  इसमें  कठिनाई  होती  है  ।  रेलवे  को

 देना  चाहते  हैं  वह  दें  लेकिन  जो  रेलवे
 शुद  एक

 एम्पलायर  है  और  मालिक  की

 ad  रखती  है  और  जव  उसके  सामने  यह
 थोड़ा  ध्यान  दें

 ।
 यहां  पर  में  कुछ

 अपने  अनुभव

 सवाल  आवेगा  तो  में  समझता  हूं  कि  वह  और  निरीक्षण  के  आधार  पर  कहना  चाहता
 feats  तरीक़े  से  काम  लेगी  ।  मझे

 हु  ।  मुठभेड़  आदिलाबाद  की  नई  लाइन है  ।
 कुछ  अनुभव  लेबर  प्राबलम्स  का  है  ।  में  यह

 इसको बने  १०,
 १५

 साल  हुये  हैं
 ।

 यहां  पर

 जब  अपने  अपने  ढंग  से  यूनियन  आर्गेनाइज
 स्टेशन  मास्टर  को  धूप काल  में  अपने  aa

 के  साथ  टिन  दौड  में  रहना  पड़ता  हैं  ।  यहां

 पर  धूपकाल में  ११४ से
 ११६

 डिग्री  तक
 गर्मी

 fe  जो  मजदूर  उस  इण्डस्ट्री  में  काम
 करते  पड़ती  ऐसी  गर्मी  में  स्टेशन  मास्टर  कों

 हैं  उनकी  प्लैबीसाइट  से  तसफ़ीया
 अपने  बालबच्चों  के  साथ  एक  टिन  A  में

 किया
 क्योंकि  हुकूमत  के  लिये

 एम्पलायर

 ज़िन्दगी  बितानी  पड़ती  है
 ।

 यह  हालत
 तो

 होने  के  कारण  किसी  एक  यूनियन  की  तरफ़

 स्टेशन  मास्टर  की  है  फिर  पार्ट्स  का
 क्या

 षाशियलिटी  दिखलाना  अच्छा  नहीं  होगा  ।

 हाल  होगा
 ।

 यह  इन  लोगों  के  साथ  अन्याय

 है
 ।

 रेलवे  मंत्री  जी  ने  अपने  भाषण  में  रेलवे

 में  इस  बजट  की  चर्चा  में  जब  कई  बातें  कर्मचारियों  के  लिये  हिल  स्टर्न्स  पर  कुछ

 सुनता  रहा  तो  मुझे  थोड़ा  आश़्चर्य  हुआ  ब्रॉन्ज  करने  का  जिक्र  क्या  @  उस  fees
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 स्टेशन  का  विचार  न  करके  अगर वह  इन  में  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करूंगा

 कि
 जो  गुड्स  हमारी  ट्रेनों  से  भेजे  जाते  हैं लोगों  को  यह  मामूली  एमेनिटीज  दें  तो  ज्यादा

 अच्छा  होगा  यदि  वह  इंश्योरेंस  करके  भेजे  जायें  तो  उससे  यह

 आखिर  में  मैं  एक  दात  कहूंगा  जो
 कि

 इंयों  उतना  रुपया  अगर  वह
 सामान

 मेरे  प्रदेश  के  दारे  में  है
 ।

 हैदराबाद
 स्टेट  में

 ट्रेन  में  रास्ते में  गुम  हो  जाता है  तो
 भेजन

 जो  मराठड़ा  एरिया  है  उसमें  तीन  जिलों
 वाले  को  मिल

 ।
 इसलिये  मेरी

 प्रार्थना

 में  कोई  रेलवे
 की

 सुविधा  नहीं  है
 ।

 वहां
 पर

 है  कि  ट्रेन  से  गुड्स  इंदौर  करके  भेजे  जायें
 ग

 इन  तीन  ज़िलों  में
 «

 हुत  ही  कम  रेलवे  हू
 इसके  साथ  ही  साथ  मैं  यह  भी  कहूंगा

 कि
 जहाँ

 दो  ज़िलों  में  तो  कुछ  रेलवे  हैं  ही  नहीं ।  एक
 हका  पह

 का  मामला  इस  मामले

 लाइन के  में  हैदराबाद सरकार  ने  में  उनका  ध्यान  ज्यादा  जाना  चाहिये  और

 fea  की  है  ।  वह  आपके  सामने  है  ।  वह  खास  कर  जो  स्टेंट  की  गवर्नमेंट्स  हैं  जो

 देवराई ~~  स्टेट  की  सरकारें  हैं  उनके  ऊपर  सारी
 जालना  लाइन  हैं  ।  उसको  आप  टाप  प्राय रिटी

 दारी  डालनी  चाहिये  कि  वह  इस  को मुस्तैदी

 दें
 ।

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  आप  किसी  कौर
 के

 साथ  सुलझायें  ताकि  ये  ब्ज्त  उनके  इलाकों

 लाइन  को  प्रायरिटी न  दें  ।  लेकिन अगर  आप  में  अथवा  उनके  प्रान्त  में
 न

 हों  ।  यदि  इस  मामले

 इसको  प्राय रिटी  देंगे  तो  आप  एक  को  टेबिल  करने  के  लिये  स्टेट  गवर्नमेंट  और

 eat  लिक  नार्थ  और  साउथ  में  स्थापित  हमारा  रेलवे  विभाग  दोनों  fas  कर  काम

 करेंगे  ।  इतना
 ही  एक  बहुत  बड़े  प्रदेश  इसमें  ज़रूर  उनको  सफलता

 का  विकास  जल्द  होगा  ।  उस  मिलेंगी  ।  वैसे  सारी  ज़िम्मेदारी  भार

 के  साथ  अभी  तक  अन्याय  हुआ  है  ।  वहां  स्टेट  गवर्नर
 ~e

 :  पर  होगा  क्योंकि  चोरी

 लोगों  के  मन  में  ऐसी  भावना  हैं  |  इसको  आप*
 के  मामले  में  जो  आपका  रेलवे  बोर्ड  है  या

 दूर  करें
 और

 इस  लाइन
 को

 आप  टाप

 रिटी  देकर  सेकंड  फाइव  इअर  प्लान  में
 नहीं  रहता  बल्कि  उस  प्रान्त  में  जहां  पर  कि

 शामिल
 कर  लें  ।  ऐसी  मेरी प्रार्थना है  वे  होती  &  वहां  की  लोकल  watt  की

 हद  होती  है  ।  इसके  साथ  साथ  में  उनका

 उसमें  हिस्सा  लेते  हुये  रेलवे  रेलवे  बोर्ड
 ध्यान  इस  तरफ  भी  आकर्षित  करूंगा  कि

 और  तमाम  रेलवे  कर्मचारियों को  धन्यवाद
 मिस्टर  मलिक  को  डायरेक्टर  आफ

 देता

 जेंस  ब्यूरो
 होम

 डिपार्टमेंट  ने  मुद्रा  किया

 और  उनके  ज़िम्मे  रेलवे  विभाग  में

 करप्शन  और
 ह  के  बारे  में  जांच  पड़ताल

 सरदार  ए०  एस०  सहगल  )  :

 आज  मैं  रेलवे  मंत्री  महोदय  ने  जो  रेलवे  ८  जट  करने  का  काम  सौंपा  गया  था  और  उन्होंने

 पेश  है  उसका  स्वागत  करने  के  लिये  उस
 सम्बन्ध

 में  अपनी  रिपोर्ट
 दी

 है  उस

 खड़ा  हुआ  हूं
 ।

 वहुत  से  रास्तों  पर  और  रिपोर्ट
 पर

 क्या  कार्यवाही
 हुई  और

 उस

 बहुत  से  दूसरे  कामों  में  तरक्की  हुई  यह  रिपोर्ट
 पर  क्या  यह  में  नहीं

 मानना  लेकिन  जहां
 पर

 कुछ  खामियां  कह  सकता  लेकिन
 म

 यह  जरूर  कहूंगा  उस

 है  उन  खामियों  को  मैं  समझता  ह

 =  ।  चाहिये
 ~

 कृ  ते  व्य  ष्  सदन  के  सामने आनी  हि  |  ह  eM
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 To  एस०

 इसके  अतिरिक्त  खाद्य  पदार्थों  के  बारे  इसके  अलावा  में  आपका  ध्यान  जो  हमारे

 में  जो  रिपोर्ट  हमारे  उपमंत्री  महोदय  ने  दी  तीसरे  और  चौथे  वर्ग  के  काम  करने  वाले

 सारी  रिपोर्ट
 को

 देखते  हुये  इस  बात  को  लोग  हे  उनकी  तरफ़  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 वह  तसलीम  करते  हें  कि  खाद्य  पदार्थों  की  उस  रोज़  मंत्री  महोदय  ने  यह  बताया  था
 कि

 जो  स्थिति  रेलवे  में  हूं  वह  अच्छी  नहीं  हैं  ।  हम  उस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कार्यवाही

 इसके  लिये  में  अपने  मंत्री
 और

 आपसे  कर  रहे  ताकि  हम  उनको  रहने  के  वास्ते
 अच्छे और  साफ़  मकानात दे  सकें  ।  में  आपके ः  करूंगा  कि  वे  एक  कांफ्रेंस  न  लायें  जिसमें

 कुछ  पार्लियामेंट के  मेजबां  को  शामिल  करें  इस  प्रयत्न  को  सराहनीय  समझता  हूं  ।  इस

 और  जितने  भी  आपके  कंट्रैक्ट  हैं  उन  में  सम्बन्ध  में  में  खास  कर  बिलासपुर  ज़िले

 से  कुछ  चुन  कर  जो  कि  खाद्य  पदार्थों  में  उनके  जो  मकानों  की  स्थिति  हे

 का  काम  करते  उनको  बुलायें  और  बुलाने  थोड़ा  हाल  आपको  बताना  चाहता  हूं
 ।

 यदि

 के  बाद  में  वे  उन  लोगों  से  विचार  विम  आप  उन  मकानों  को  देखें  जिनमें  कि  क्लास

 के  बाद  देखे ंकि  आखिर  उनको  कौन  कौन  तीन  और  क्लास  चार  के  रेलवे  इम्पलायीज़

 सी  सुविधा  हम  दे  सकते  हें  ताकि  खाद्य  रहते  हें
 तो

 आपको  खुद  देख  कर  ताज्जुब

 पदार्थों  की  स्थिति  सुधर  अभी  आप  होगा  कि  इतने  छोटे  से  मकान  में  गर्मी  के

 देखेंग  कि  एक  ही  जोन  पर  एक  ही  आदमी  दिनों  में  जिस  कि  एक  आदमी  काम

 एक  ही  कंट्रैकटर  को  १६४,  १६५  और
 करके  आता  हू  वह  अपने  बाल  बच्चों  के  साथ

 १७०  जगह  यदि  काम  दिया  जाय  तो  वह  किस  तरह  अपना  गुज़र  करता  होगा  ।  में

 उसको  अच्छी  तरह  से  नहीं  कर  सकता  ।
 जानता  हूं  कि  आप  इस  fear  में  आवश्यक

 क़दम  उठा  रहे  हें  लेकिन  साथ  ही  साथ  में

 डिवीजन  क १  करके  आप  डिवीज़न  के  यह  भी  चाहूंगा  कि  उनके  मकान

 लोगों  को  जो  कि  वहां  खाद्य  पदार्थों  के  काम  बनाते  इस  बात  का  भी  ध्यान  रक्खा

 को  कर  सकते  हें  उनको  इसका  ठेका  दें  और  जाय  कि  वे  काफ़ी  बड़े  हवादार  हों  और

 इसके  लिय  भाप  एक  कमेटी  बनायें  और  साफ़  हों  ताकि  वह  उनमें  अपने  परिवारों

 उसकी  के  मुताबिक़  यह  सारा  काम  करें  के  साथ  अच्छी  तरह  रह  सकें  ।  यही  हालत

 क्योंकि  इस  लाइन  में  जितने  भी  लोग  काम
 पानी  की  है  कि  पानी  देने  में  विभिन्नता

 कर  रहे  हें  वेतनमान  में  या  जो  पहले भी  बरती जा  रही  है  ।

 करते  आये  हैं  उन  लोगों  से  यदि  सलाह  ले

 करके  और  कुछ  जो  हमारे  माननीय  सदस्य  में  आपसे  यह  कहूंगा कि  ड्राप  अपने  यहां

 तमाम  लोगों  के  लिये  एमैनिटीज़  दे  रहे हूं  और  जो  इसमें  ज्यादा  दिलचस्पी  लेते  हैं

 उनको  साथ  में  लेकर  यदि  ग़ौर  किया  जायगा  यह  बहुत  अच्छी  चीज़  है  ।  आप  इस  सिलसिले

 में  अपने  स्टाफ  के  वास्ते  हिल  स्टेशंज  पर  रेस्ट
 तो  में  समझता  हुं  कि  बहुत  कुछ  आप  खाद्य

 पदार्थों  की  स्थिति  को  सुधार  सकेंगे  ।  साथ
 हाउसेज़  जो  बनाना  चाहते  वह  बहुत  अच्छी

 ही  साथ  वर्तमान रेट  में  तीन  art का  फायदा  चीज़  हूं
 और

 में  उसका  स्वागत  करता  हूं  ।

 लेकिन  ज्यादा  ज़रूरी  चीज़  आपके  लिये
 होता  हे  ।  जब  कि  पहले  सवा  रुपये  में  सिफ

 यह  देखने  की  हैं  कि  आपका  जो  रनिंग  स्टाफ़
 छ  पता  या  थो  आना  होता  था  ।  इसकी

 हू  उसके  आराम  करने  के  वास्ते  जब  कि  वह

 जांच  करें  तो  मालूम  होगा ।  दिन  भर  काम  कर  लेता  आप  रनिंग  रूम्स
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 था  रेस्ट  रूम्स  हर  एक  स्थान  पर  क़ायम  करने  एतराज़  नहीं  होगा  लेकिन  मीनियल

 की  तरफ़  ग़ौर  करें  और  आवश्यक क़दम  स्टाफ़  क्लास  तीन  और  क्लास  चार  के

 उठायें
 |

 यह  देखना  आपके  fer  बहुत  ज़रूरी  इम्प्लायीज़ उनकी  भर्ती  पब्लिक  स्विस

 हू  कि  वह  रनिंग  स्टाफ़  जो  दिन  भर  काम  कमिशन से  न  हो  ।  और  रेलवे  कर्मचारी

 करके  आता  है  उनके  आराम  करने  के  लिये  के  बच्चों को  पहले  जगह  पीछें

 ठीक  जगह  न  हो  तो  वह  अपनी  ड्यूटी  दूसरे  प्रान्त  या  दूसरों  को  दी  जावे ं।

 ठीक  तरह  से  अंजाम  नहीं  दे  यदि

 '
 उनको  अच्छी  तरह  से  ठहरने  और  आराम

 इसके  साथ  साथ  में
 आपसे  कहूंगा

 कि  आज  हमारे  प्रान्त  में
 ५  का  स्थान  नहीं  मिलेगा  तो  इससे  उनकी

 काम  करने  की  जो  क्षमता  है  और  जिस  लाइनों  की  कमी  है  और  खास  कर  रायपुर

 तरीक़े  से  उनको  काम  करना  चाहिये  वह  नहीं
 से  धमतरी  एण्ड  बस्तर  तक  रेलवे  लाइन  का

 कर  पायेंगे  ।  होना  बहुत  ज़रूरी  हे  ।  इस  लाइन  के  बनाने

 पर  आप  खास  तौर  से  ग़ौर  करें  ।  दूसरे  चम्पा

 एफिशियेंसी  की  हमारी  रेलवे  में  से  कोर्बा  तक  जो  लाइन  हैं  वह  चढ़ायी  जाय

 समी  है  लेकिन  उसका  मुख्य  कारण  जो  में
 ताकि  कोयले  की  खानें  खुल  सकें  ।  उसको

 समझ  सकता  हूं  वह  यह  हैं  कि  आपके  यहां  बढ़ाने  की  आप  कोशिश करें  और  इसके

 के  जो  डिवीज़नल  या  डिस्ट्रिकट  आफ़िसर  साथ  ही  साथ  जो  लाइन  सर्वे है  आपक

 थे  जिनको  कि  आपने  एपॉइंटमेंट करने  का  बिलासपुर से  मांडला  की  लाइन इसको

 भर्ती  करने  का  हक  दिया  था  वह  हक़  आप  ज़रूरी  लें  बिलासपुर  से  मंडल  वाया

 आपने  एक  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  को  हर  तक  आप  ले  जायें  ।  मेरी  प्रार्थना

 अणु  ज़ोन  पर  बना  करके  उसके  हाथ  में  दे  हैं  कि  आप  इन  लाइनों  को  बनाने  और  बढ़ाने

 दिया  लेकिन  जो  आदमी  जिसके  जरिये  पर  गौर  करें
 ।

 आगे  एक  लोकल  टन  गो  हिया

 से  जिस  अफ़सर  के  ज़रिये  से  भर्तो  होता  था  से  रायगढ़  तक  ०५  यदि  एक  एक्सप्रेस

 ag  कम  से  कम  यह  तो  डरता  था  कि  यदि  ट्रेन  नागपुर  से  कलकत्ता  तक  नहीं  चला  सकते  |

 शे
 खराब  काम  करूंगा  तो  में  निकाल  दिया  में  ने  इस  सम्  नथ  में  आपसे  प्रार्थना  की  थी

 तथा  वह  भरती  करने  वाले  को  और  में  आपसे
 रज

 करूंगा  कि  दूसरी

 जानता  था  क्योंकि  वहां  का  रहने  वाला
 वर्षीय  योजना  जो  तैयार  हो  रही है  और

 erat था  आने  वाली  है  उसमें  आप  पर  गोर

 आज  जो  तकलीफ़ें आपके  रीजनल  या
 करके  उनको  पूरा  करने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 डिस्ट्रिकट  आफिसर्स  को  हो  रही  हैं  ज़रा  इसके  अलावा  मेडिकल  फैसिलिटी

 उनसे  खुले  दिल  से  बात  करिये  तो  आपको  के  बारे  में  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  रेलवे

 के  जो  क्लास  तीन  और  क्लास  चार  के  काम मालूम  होगा  कि  यह  चीज़ें  जो  में  कह  रहा

 हूं  वह  ठीक  हें  या  नहीं  ।  वत  असल  यह  है  करने  वाले  हैं  उनको  पूरी  मैडिकल

 टीम  जो  मिलनी  वह  नहीं मिल  रही te  डिसप्लिन की  वजह  से  वह  खुल  कर  आपसे

 तत  नहीं  कर  सकते  ।  इसलिये  मेरी  प्रार्थना  हैं  और  में  सुझाव  दूगा  कि  जहां पर  वह

 हू ँकि  इन-बातों पर  श्राप  गौर  करें  कि  जो  बड़ी  रहते  हें  वहीं  पर  यदि  छोटे  क़िस्म के  अस्पताल

 बना  दिये  जायें  तो  वह  वहां  जाकर  अपनी खड़ी  जगहें  हैं  उनको  तो  आप  बेशक़  पब्लिक

 सर्विस  कमिशन  के  हारा  मुझे  कोई  दवा  दारू  करा
 सकेंगे

 ।  खड़गपुर
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 में  wat  पर  उनकी  दस्ती है  वहां  के  ही  बारे  में  बल्कि  रेलवे  से  सम्बन्धित

 पर  उनके  लिये  एक  अलग  अस्पताल  gl  अन्य  सभी  बातों  में  स्वाधीनता  का  प्रभाव

 उनके  बच्चों  के  पढ़ने  के  लिये  भी  अलग  दिखलायी पड़ना  चाहिये  ।

 जाम  है  और  खेलने  कूदने  की  व्यवस्था  वर्तमान  दर  प्रणाली  की  व्याख्या  यद्यपि

 तो
 वह  अच्छी

 घात
 है  और  में  चाहता  हूं  बहुत से  व्यक्तियों ने  की  पर  यह  मेरी

 कि  अन्य  जगहों  पर  भी  इसी  तरह  का  प्रबन्ध  समझ  में  नहीं  आई  ।  माननीय  मंत्री  ने  भी

 किया  जायं  ।  में  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  कल  बताया  था  |  परन्तु  सीधी  दरों  के  स्थान

 करूंगा  कि  वह  इस  प्र  विचार  करें
 ।

 पर  इन  दरों  को  पसन्द  करना  मेरी  समझ

 पुर  की  बाबत  में  आपको  बताऊं  कि  वहां  में  नहीं  आया  ।  भारत  सरकार  द्वारा  किया

 पर  हाई  स्कूल  नहीं  हाई  स्कूल का  होना
 जाने  वाला  प्रत्येक कार्य  हमें  देहात में  जनता

 ज़रूरी  हैं  जिस  में  रेलवे  कर्मचारियों  के
 को  समझाना  चाहिये  ।  परन्तु  में  जनता  को

 बच्चे  पढ़ें  ।  इसके  लिये  आप  कह  सकते  हें  यह  समझा  नहीं  सकता
 कि  इन  दरों

 से

 कि  हाई  स्कूल  खोलने  की  ज़िम्मेदारी  हमारी  साधारण  को  क्या  लाभ  होगा I  समाज

 नहीं  मध्य  प्रदेश
 की

 सरकार  की  है  लेकिन  बादी  ढांचा  ठीक  परन्तु  वह  नीचे  से  शुरू

 में  आपसे  अज  करूं  आपको  मध्य  प्रदेश  होना  इन  दरों  से  जनसाधारण  को

 की
 सरकार  से  यह  बात  कहना  चाहिये  कि  क्षति  पहुंचेगी  और  हम  उसे  यह  समझा

 यह  जो  रेलवे  के  लोग  हूँ  और  जो  पैसा  देने  सकेंगे  कि  रेलवे  उसके  हित  के  लिये  सा

 के  लिये  तैयार  हैं  उनके  बच्चों के  पढ़ाने  के  कुछ  कर  रही  हे  ।  माननीय  मंत्री  को

 लिये  सारी  व्यवस्था यें  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ये  at  वापस  लेनी  या  कम  से

 को  करनी  आप  ऐसा  उनसे  कम
 थोड़ी  हरी  के

 लोगों  को  इनसे  प्रभावित

 कर  सकते हैं  ।  होने  से  बचाना  चाहिये  ।

 अन्त  में  में  और  अधिक  न  कह  कर  हमारी  रेलें  विकास  की  दृष्टि  से  नया

 अपनें  सुझावों  को  पेश  करता  हूं  और  मंत्री  रूप  धारण  कर  रही  हैँ  ।  पर  अभी  तक  ऐसी

 महोदय  जो  रेलवे  बजट  लाये  में  उसका  व्यवस्था  नहीं  हो  सकी  देश  को

 समर्थन  करता  हूं
 ।  इंजन-डिब्बों  आदि  की  दृष्टि  से  आत्मनिर्भर

 बनाया जा  सके  ।  कई  सामाजिक  कारणों

 श्री  डी०  ato  शर्मा
 :

 से  यात्रियों  की  संख्या  पढ़ने  सम्भावना

 में  भी  रेलवे  मंत्री  को  «धाई  देता  हुं
 ।

 उनमें  हैं  ।  अतः  विकास  कार्यक्रमों  को  हमें  समय  की

 कार्यदक्षता  और  मानवता  दोनों  का  सामंजस्य  मांग
 के  अनुकूल  नाना  चाहिये  ।

 जो  हमारी  सरकार  के
 किसी

 भी  मंत्री
 एक  बात

 से
 प्रसन्नता  हुई  है  कि

 के  लिये  बड़ी  बात  है
 ।

 परन्तु  रेल-यात्रा  माननीय  मंत्री
 के

 शब्दों  में  अब  पुनर्वर्गीकरण

 करते  समय  मुझे  भारतीय  इतिहास  के  चारों  की  समस्या  सदा  के  लिये  समाप्त  हो  गई

 ब्रिटिश  और
 है  ।

 इतने  प्रकार  के  विरोधों  के  होते  हुये
 भी

 स्वाधीनता  युग--के  दर्शन  होते  हैं  ।  अन्य

 लगों  के  चिन्ह  तो  प्रायः  मिलते  पर

 सरकार  प्रभावित  नहीं  इससे

 मुझे  विशेष  ह  ।  रेलवे
 पुनर्वर्गीकरण

 दीनता  के  चिन्ह  कम  ही  दिखाई देते  के  ही  कारण  मुगलसराय  आदि  में  भीड़-भाड़

 में  चाहता  हुं  कि  YaST  और  यों  कम  की  जा  सकी  हे  |



 COC"
 C¥3  राय  व्ययक  ४  द  १९५५  रेलवे  ऑ्रायव्ययक

 रेलवे  मंत्रालय  ने
 कर्मचारियों

 के
 लिये  तिन्नेवेली-त्रिवेन्द्रम-कुमारी  लाइन

 जो  क्वाटर  बनाये  उनमें  असंख्य  वर्ग
 के  बारे में  लोगों को  भारी

 है  कि  ag  त्रिवेन्द्रम  से  है  या  तिन्नेवेली  से
 ।

 और  उपवर्ग  रखे  हैं  ।  एक  ओर  हम  वर्गहीन

 समाज  को  अपना  लक्ष्य  बनाते  हें  और  दूसरी
 एसे  मतभेद  की  कोई  गुंजाइश  नहीं हैं  ।  यह

 ओर  यह  हो  रहा  है
 |  ज़रूरी  है  ।  यह  बड़ा  घना  बसा  क्षेत्र  हे

 ।  पूरी

 ही  लाइन  का  सर्वेक्षण  चाहिये
 |

 हममें  से  कई  सदस्य  पिछड़े  क्षेत्रों  के
 यदि  त्रिचूर  और  कोलेनगोडे  के

 प्रतिनिधि  हें  ।  में  भी  हूं  ।  माननीय  मंत्री  ने

 जिन  नई  लाइनों  की  बात  बताई  उस
 एक  लाइन  बना  दी  तो

 गुड़  आदि  चीज़ों  के  gt  से  पश्चिम
 चाल  से  यदि  हम  तो  हमारे  देश  के

 जाने  में  और  मछली  आदि
 पिछड़े  क्षेत्रों  में  २०-२५  वर्षों  में  भी  रेलवे

 लाइनें न  बन  सकेंगी  |  मेरा  अनुरोध हे  कि

 के  पुर्व  को  ले  जाये  जाने  में  विशेष

 हो  जायेंगी  |  वर्षों  पहले  इस  लाइन  का  सर्वेक्षण
 पंजाब  के  होशियारपुर और  कांगड़ा  जैसे

 हो  चुका  है  ।  यदि  बात  तेलीचेरी-मंसूर  क्षेत्र
 पिछड़े  क्षेत्रों  और  संथाल  परगना  आदि  के

 लिये  भी  कुछ  किया  जाना  चाहिये  ।  जिनको
 के  बारे  में  भी  है  ।  इन  क्षेत्रों  को  भी  प्राथमिकता

 दी  जानी  चाहिये  ।

 कुछ  मिलने  की  आशा  नहीं  उनको  कुछ

 देना  सब  से  अच्छा  है  ।  मेरी  प्रार्थना हे  कि  अनाज  और  दालों  के  यातायात  में

 यत  देना  ठीक  पर  थे  दरें  फलों  पर  भी

 दस्तगीर  मंत्री

 इन

 पिछे  शती

 की

 बोर |
 लाग  होनी  चाहिये

 ।
 केले  और  कटहल

 उत्तर  भारत  में  आने  चाहिये  और  सेब-सन्तरे
 श्री  अच् यू तथ  :  मुझे  माननीय

 दक्षिण  में  ।  इनके  किसानों  को  भी  प्रोत्साहन रेलवे  मंत्री  को  बधाई  देते  हुये  बड़ी  प्रसन्नता

 हो  रही  हैं  ।  वह  यद्यपि  कद  में  सब  से  छोटे

 मिलना  चाहिये  ।

 पर  उनके  विभाग  में  १०  लाख  लोग  काम  जिस  प्रकार  सदस्यों  को

 करते  हैं  और  उनका  विनियोजन  १,०००  किराये  की  सुविधा  दी
 गयी  उसी  प्रकार

 करोड़  रुपये  है  ।  उनके  सहायक  मेजर  जनरल  की  सुविधायें  राज्य  विधान  मण्डलों  के  सदस्यों

 श्री  शाहनवाज़  भी  बहुत  भले  आदमी  हैं  ।  को  भी  दी  जानी  जिससे  वे  भी

 देश  की  आर्थिक  और  सांस्कृतिक  प्रगति  के
 जब  मंत्रालय  स्वयं  कहता  हू  कि  वह

 किरायों  की  जांच के  लिये  एक  समिति  नियुक्त

 बारे  में
 प्रत्यक्ष  जानकारी  प्राप्त कर

 सकें  ॥

 करना  चाहता  तो  इस  समय  किरायों  दशहरा  और  दिवाली  पर  कुछ  रियायतें

 को  बढ़ाने-कम  करने  की  मुझे  कोई  विशेष  दी  गयी  हँ  ।  इसी  प्रकार  की  सुविधायें
 आवश्यकता  नहीं  दिखाई  देती  ।  १५०  मील

 क्रिसमस  और  पोंगल  आदि  त्यौहारों  पर  भी

 तक  के  किराये  में  युद्ध  से  लोगों  को  तीसरे  मिलनी  चाहिये  ।  ओनम  त्यौहार  एक  हफ्ते

 दरजे  में  अधिक  किराया  दना  पड़ेगा  |
 तक  मनाया  जाता  है  और  इसे  मनाने  वाले

 ~
 रेलवे  लाइनों के  विषय  में  पुरा ही

 उत्तर  भारत  में  भी  रहते  जो  इस  अवसर

 दक्षिण  भारत  पहाड़ों  आदि  के  कारण  विशेष  अपने  घर  वापस  जाना  चाहते  हें  ।

 चारियों  को  मिलने  वाली  पी०  टी०  ओ ० विकसित  नहीं  है  ।  मंत्रालय  दक्षिण  भारत

 के  पूर्वी  और  पश्चिमी  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  रियायत  भी  बन्द  कर  गयी  है  ।  इस  बातਂ

 क  रने  जा  रहा  जो  बड़ी  हे  ।  का  ध्यान रखा  चाहिय े।
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 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  में  आसाम

 के  शौचालयों  में  जो  कमोड  की  व्यवस्था  अधिक  धन  at  नहीं  कर  सका
 |

 उसके  लियें

 जितनी  धनराशि  बांटी  गई  उसका
 उसको  हटा  देना  wale  भारतवासी

 अभ्यस्त  नहीं  और  उसके  स्थान  पर  ३३  प्रतिशत  ही  वह  खरच  कर  सका  |  आसाम

 भारतीय  ढंग  की  व्यवस्था  अपनाई  जानी  पर  इस  बात  का  आरोप  लगाया  गया  है
 कि

 चाहिये  ।  शौचालयों  में  बहुधा  पानी  की  कमी  वह  धन  खर्च  करने  में  असमथ  रहा
 ।  किन्तु

 हूं  ।  सरकार  को  कि  वह  हम  देखते  हें  कि  आसाम  में  साल  में
 छः

 यात्रियों  की  इन  प्राथमिक  आवश्यकताओं  महीने  के  लिये  रेलवे  संचरण  बन्द  हो  जाता

 की  ओर  ध्यान दे  ।  है  ।  स्टीमर  समवाय  विदेशियों  के  हाथ  में

 अब  में  रेलों  में  भोजन  की  व्यवस्था  है  और  उनमें  ९८  प्रतिशत  पाकिस्तानी  लोग

 के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हं  |  यह  बड़ा
 लगे  हुये  जो  कि  डी  उपेक्षा  gan  काम

 अच्छा  हे  कि  इस  सम्बन्ध  में  सुधार  हुआ
 करते  हैं  ।  यातायात  की  इन  असुविधाओं

 रहे  और  दक्षिण  रेलवे  में  विभागीय  भोजन  के  कारण  ही  आसाम  में  हर के  पूंजीपति

 की  व्यवस्था  हो  गई  हे  ।  में  निवेदन  करता  कारखाने  खोलने  का  साहस  नहीं  करते

 कि  यह  व्यवस्था  सम्पूर्ण  देश  में  कर
 दी  और  वहां  कोई  भी  विकास  कार्य  नहीं  चल

 ताकि  लोग  सस्ता  भर  अच्छा  भोजन  पा  पाता  |  आसाम  भारत  का  सीमान्त  प्रदेश

 सकें  |  है  ।  किन्तु  यातायात  की  सुविधाओं  और

 विकास  की  दृष्टि  से  तथा  भारत  की  रक्षा
 थ्री  देवेश्वर  wal

 करने  के  यह  राज्य  सब  से  कमजोर
 :

 विधमान  आधार  पर  रेल  के  किराये
 a.  &  |  यदि  ऐसी  ही  हालत  तो  फिर  वहां

 की  दरों  के  सम्बन्ध  में  में  केहना  चाहता
 के  लोग  कसे  काम  कर  सकते  हें  ।

 हूं  कि  इससे  साधारण  व्यक्ति

 को  ही  नुक़सान  पहुंचेगा  ।  रेलों  के  सम्बन्ध  में  थ  पीठासीन

 के  उत्तर  पूर्वी  भाग  की  बड़ी  उपेक्षा
 ब्रह्मापुत्र  के  पुल  की  लागत  AAT  पर

 की
 गई  हे

 ।
 इस  सम्बन्ध  में  में  एक  उदाहरण

 देता  गत  जून  और  जुलाई  के  महीनों
 पूरी  हो  जायगी  |  वर्तमान  नौका  व्यवस्था

 समाप्त  कर  दी  और  यदि  आवश्यक
 में  आसाम  में  बाढ़  आई  ।  बाढ़  पीड़ितों  की

 सहायता  के  लिये  बम्बई  से  कपड़ा  रवाना
 हो  तो  प्रति टन  अथवा  मन  पर  एक  छोटा

 किया  गया  किन्तु  वह  आसाम  में  छः  महीने
 सा  माग  शुल्क  लगा  दिया  जाये

 |
 उससे  पुल

 की  लागत  अपने  आप  पुरी  हो  जायेगी  ।
 पहुंच सका  |

 उत्तर  gd  रेलवे  की  सम्पकं  लाइनों  पूवे  के  सत्र  में  माननीय  रेलवे  मंत्री  ने

 पर  तेजी  से  जो  काम  हो  रहा  उसके  लिये  संतोषदायक  आशवासन  दिये  थे  ।  किन्तु  नगद

 को  हम  उससे  भी  वंचित  कर  दिये  गये  ।  में हम  कृतज्ञ  हें  ।  वर्षा-ऋतु  में  किशनगंज

 अमीन  गांव  के  बीच  का  भाग  तीन  चार  यह  नहीं  कहता  कि  संतोषदायक आश्वासन  ही

 महीनों के  लिये  बन्द  हो  जाता  है  ।  मुझे  आशा  पर्याप्त  हें
 ।

 में  निवेदन  करता  हूं  कि  जोगिग

 है  कि  एक  वैकल्पिक  पथ  की  व्यवस्था  की  होपा और  पांडु के  बीच  एक  रेलवे
 पुल

 के

 जायेगी  भर  माननीय  मंत्री  अपने  उत्तर  में  सम्बन्ध में  जो  विवाद  उठ  खड़ा  हुआ

 लाइन  के  बारे  में  चर्चा  करेंगे  ।  उससे  हापुड़  के  ऊपर  पुल  बनाने  के
 सम्बन्ध
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 में  कोई  टाटा  नहीं  पड़नी  चाहिये
 ।  जैसे

 ही
 जिससे  गरीब  वर्गों  पर  उसका  प्रभाव  न  पड़े ।.

 रेलवे  इंजीनियर  अथवा  विशेषज्ञ  एक  उपयुक्त
 कर  जांच  आयोग  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  यह

 स्थान  का  निश्चय  करते  वहां  पुल
 का  सुझाव  दिया  हैं  कि  भाड़ों  के  सम्बन्ध

 में  जांच

 निर्माण  शुरू  कर  देना  चाहिये
 ।

 उसमें  किसी
 होनी  आवश्यक  ताकि  वर्तमान  भाड़े

 की

 व्यवस्था  का  पूर्ण  रूपेण  पुनर्गठन  हो  सके
 |

 प्रकार  की  देरी  नहीं  करनी  चाहिये
 ।

 मुझे  aread  है
 कि  भाड़े  की  व्यवस्था  और

 गारो  पहाड़ियों  में  उपलब्ध
 किरायों  में  परिवर्तन  करने  से  पूर्व  माननीय

 जैसे  चूना  इत्यादि  अनुसन्धान
 मंत्री  ने  इस  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा

 किया  जा  सकता  है  ।  यहां  से  अबरक  भी
 क्यों  नहीं  की  |

 प्राप्त  हो  सकता  है  ।  मेरा  विचार  हे  कि  इस

 स्थान  का  यातायात  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  भी

 अब  में  एक  सामान्य वात  कहता  st
 हुआ  है  ।'  मुझे  आदा  है  कि  सरकार  बिना

 विलम्ब किये  हुये  गारो  पहाड़ियों को  किसी

 पतन  अथवा  रेलवे  स्टेशन  से  जोड़ने  वाली
 के  बीच  चलने  वाली  प्रतियोगिता के  बारे

 में  माननीय  मंत्री  ने  बजट  सम्  ay
 एक  रेलवे  लाइन  बनवाने  के  प्रस्ताव  पर

 बिचार  करेगी  और  पंचवर्षीय  की
 भाषण  में  इसका  निर्देश  नहीं  किया है  ।  हमें

 इसका  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  सड़क  और

 शेष  अवधि  में  इस  काम  को  प्रारम्भ कर
 के  बीच  प्रतियोगिता न  हो  ।  में  अपने  यहां

 कर  देगी  ।

 यह  देखता  हूं  कि  जब  कभी  रेलवे  की
 समय

 सारणी  में  कुछ  परिवर्तन  होने  को  होता
 इस  सीमान्त  राज्य  जो  कि  भूचालों

 तो  बसों  के  मालिक  मद्रास  रेलवे  कार्यालय और  ब्रह्मपुत्र  नदी  की  बाढ़ों  का  शिकार

 रहता  एक  सुरक्षित  रेलवे  लाइन  बनाने  की  में  पहुंच  जाते  और  रेलों के  समय  इस

 तरह  निश्चित  होते  जिससे  बस  के  मालिकों
 परम  आवश्यकता है  ।  जसा  में  ने  पहले

 are  पीड़ितों  की  सहायता  के  बम्बई
 को  प्रतियोगिता  करने  का  पर्याप्त  अवसरਂ

 मिल  जाता  है  ।  में  चाहता  हुं  कि  रेलवे
 से  रवाना  होने  वाल  कपड़ों  को  आसाम  पहुंचने

 में
 ८

 महीने  और  बहुत  से  कपड़े  तो
 लय  इस  मामले  की  जांच  करे  और  इस  व्यर्थ

 सिलीग्री  में  ही  बर्बाद  हो  गये
 ।

 यातायात  की
 की  प्रतियोगिता में  शक्ति  नष्ट  न  होने  दे  ।

 असुविधाओं  की  वजह  से  ही  कृषकों  को
 अपने  कालीकट  के  बारे  में  में

 उचित  समय  में  श उनरवे  इत्यादि  नहीं  मिलते
 कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  का  स्टेशन  बहुत

 और  उसके  परिणामस्वरुप  सरकार  को  लाखों
 पुराना  मालूम  पड़ता  है  ।  माननीय  मंत्री

 का नुक़सान होता  है  ।
 कृपया  इस  ओर  ध्यान  दें  और  वहां  के  स्टेशन

 मुझे  आशा  कि  सरकार  इस  उपेक्षित
 को  एक  नया  स्वरूप  प्रदान  करें  ।

 सीमान्त  प्रदेश  की  ओर  ध्यान  देगी  ।

 माननीय  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  नये

 श्री  दामोदर  मेनन  प्रकार  के  विश्वाम:गहों  का  संकेत  किया  था  ।.

 विधमान  दरों  और  भाड़ों  के  सम्बन्ध  में  जो  मालावार जिले  में  किसी  स्टेशन  पर  विश्वास

 कुछ  कहा
 जा

 चुका  उसको  में  दोहराना  गृह  नहीं है
 ।  में  चाहता  हूं  कि  शोहरनपुर

 नहीं  चाहता  |  मूलतः  इसमें  कोई  गलती  नहीं  और  कालीकट  में  विश्राम  गृह  ब्वाय

 जायें  । किन्तु  यह  काम  इस  प्रकार  चाहिये
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 दामोदर

 १९  मील  का  फासला  हूँ
 ।

 यदि  इस  टुकड़े
 a  से  तेल्लिचेरी तक  की  नई  रेलवे

 को  रेलवे  लाइन  से  कनेक्ट  कर  दिया  जाय लाइन वे  आरे  में  मुझे  आशा  है  कि  यह  काम

 aren  ही  प्रारम्भ  किया  जायेगा  ।  तो  वहां  के  व्यापारियों और  जनता  का  बड़ा

 भला  होगा  ।  जब  रेलवे  मंत्री  वहां  पर  कुछ

 श्री  पी०  एल  बारूपाल  समय  पहले  ग्रांमोत्थान  विद्या  संगानिया

 पधारे  तो  उन्होंने  जनता  को  यह  आश्वासन

 रेलवे  मंत्रालय  ने  राजस्थान  में  HS  रेलवे  दिया  था  कि  यह  टुकड़ा  रेलवे  लाइन  द्वारा

 ०५  डालने  के  बारे  में  उल्लेख  किया  ह  मिला  दिया  जायगा  ।  अभी  तक  इस  की  तरफ़

 में  उसके  लिये  रेल  मंत्री  को  धन्यवाद  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  हूँ
 ।

 में  रेलवे

 मंत्री  से  दरख्वास्त  करता  हूं
 कि

 वे  जल्दी देता  हुं  ।  लेकिन  में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान

 एक  दो  पिछड़े  हुये  इलाक़ों  की  ओर  दिलाना
 से  जल्दी  इस  टुकड़े  को  रेल  द्वारा  मिलाने

 के  लिये  कदम  उठायें  ।  इससे  बहुत  देर  से चाहता  हूं  और  आशा  करता  हूं  कि  वह

 यहां  की  ग़रीब  जनता  की  आवाज़  को  सुनेंगे
 चल  रही  लोगों  की  यह  मांग  पूरी  हो  जायगी

 और
 उनकी  मांग  को  पुरा  करेंगे

 ।  बीकानेर  भौर  वे  आप  के  आभारी  होंगे  ।

 और  श्री  कोलायत  के  बीच  तो  रेलवे

 लाइन  ह  लेकिन  श्री  कोलायत  से  जैसलमेर
 मुझे  बहुत  कम  मिला  है  और

 जो  कि  तकरीबन  दो  सौ  मील  का  टुकड़ा  जितनी  बातें  कहना  चाहता  था  उनमें

 कोई  रेलवे  लाइन  नहीं  है  ।  यहां पर  रेलवे  से  कुछ  भी  नहीं
 कह

 पाया  हूं  ।  अन्त  में  आप

 लाइन  बिछाने  के  लिये  भूतपूर्व  बीकानेर  से  एक  बार  फिर  प्रार्थना  करता  हूं  कि  श्री

 स्टेट  रेलवे  ने  एक  योजना  बनाई  थी  और
 कोलायत  से  जैसलमेर  तक  और  हिंदुमलकोट

 सव  का  काम  भी  पुरा  कर  लिया  था  लेकिन
 से  श्री  गंगानगर  तक  रेलवे  लाइनें  बिछा  दें

 वह  पुरी  नहीं  हो  सकी  ।  अब  में  रेलवे  मंत्री  ताकि  लोगों  का  भला  हो  और  आधिक  दृष्टि

 से  सुधार  हो  सके  ।  श्री  गंगानगर  ज़िले  मे जी  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  श्री  कोलायत

 से  फलोदी  और  पोकरन  होते  हुये  जैसलमेर  बड़ी  बड़ी  मंडियां  हें  ।  आशा  हैं  कि  रेलवे

 रेलवे  लाइन  बिछा  दी  जाये  जिससे  कि  यहां  मंत्रालय इस  ओर  ध्यान  देगा  ।

 की  जनता  को  लाभ  हो  ।  इसी  सम्बन्ध  में
 रेलवे

 में  एक
 और

 बात  कहना  चाहता  हूं  और  वह

 डा०  सरदा  चर

 मंत्री  ने  टेलीस्कोप  रेट्स  का  सिलसिला
 यह  ह  कि  आगामी  वर्ष  में  राजस्थान

 कनाल

 तो  जारी  कर  दिया  अब  टाइम  भी

 का  काम
 शुरू  होना  निश्चित

 हुआ ह  और  ऐसी  हालत में  वहां पर  इस  पिक  हो  रहा  हैं  ।  इस  टैलिस्कोपिक टाइम

 के  इलावा  दो  तीन  बातें  कहना  चाहता
 रेलवे  लाइन  की  बड़ी  ही  आवश्यकता  हे  ।  में

 आशा  करता हूं  fe  रेल  मन्त्री
 जी  इस  हूं

 ।
 बजट

 की
 जो  अच्छाइयां हें  या  जो

 ओर  जरूर  ध्यान  देंगे  और  लोगों  की  इस
 कमियां  हैं  उनके  बारे  में  तो  इस  थोड़े  से  समय

 में  कुछ  कहना  नामुमकिन  हैं  और  न  में
 मांग  को  पुरा  करेंग े।

 इन  बातों  को  कहने  की  ज़रूरत  ही  महसूस

 दूसरो  बात  जो  में  कहना  चाहता  हूं  करता  हूं  ।  इस  वक्त  एक  दो  बातें  हैदराबाद

 यह  है  कि  हिन्दु मल कोटे तक  एक  बड़ी  स्टेट  के  बारे  में  और  खासकर  औरंगाबाद

 लाइन  वहां  से  श्री  गंगानगर  तक  केवल  के  बारे
 में

 अर्ज  करना  चाहता  हूं
 ।

 हैदराबाद
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 के  बारे  में  तो  हैदराबाद के  सदस्यों
 की  ओर  जो

 भी
 टूरिस्ट  अजन्ता  जाते  हैं  वे  धूल  और

 खाक़  से  इतने  भर  जाते  हैं  कि  वे  अजन्ता
 की से  एक  ज्वायंट  मेमोरेंडम  रेलवे  मंत्री  जी  को

 दे  दिया  गया  ह  और  मैँ  आशा  करता  हूं  कि  खूबसूरत  मुनियों  fet  को  पूरी  तरह

 वे  उस  पर  गौर  करेंगे  और  हमारी  शिकायतों  से  एप्रीशिएट  नहीं  कर  सकते  ।  इस  वास्ते

 को
 दूर  करने की

 कोशिश  भी  करेंगे  ।  अब  में  इन  सड़कों  को  पक्का  करने  के  लिये  काफी

 औरंगाबाद  की  तरफ़  आता  हूं  ।  औरंगाबाद  रक़म  मंजूर  की  जानी  चाहिये
 ।

 हिन्दुस्तान  की  उन  जगहों  में  से  है  जहां  से  क्योंकि  मुझे  सिर्फ  तीन  मिनट  का  टाइम

 रेलवे  को  और  हिन्दुस्तान  के  दूसरे  महकमों
 दिया  गया  है  इस  वास्ते  में  और  ज्यादा

 न

 कें  रैवेन्य  में  शायद  सब  से  ज्यादा  इनकम
 कहते  हुये  यही  कहूंगा  कि  यह  जो  दो

 तीन

 होती  हैं  ।  बाहर  से  जितने  भी  टूरिस्ट  आते  बातें में  ने  कही  हैं  रेलवे  मंत्री इन
 की  तरफ़

 हैं  aaa  से  शायद  ही  कोई  ऐसा  टूरिस्ट  होगा  ध्यान  दें  और  इन  को  जल्दी  से  जल्दी  ठीक

 जो  कि  अरोरा  और  अजन्ता  करायें  ।

 देखने  न  जाता  हो  ।  अगर  आप  औरंगाबाद

 स्टेशन  की  हालत  देखें  तो  आप  को  मालूम
 श्री  बगावत  :

 होगा  कि  यह  बहुत  ही  खराब  हालत  में  में  रेलवे  मंत्री  को  उनके  योग्य  प्रशासन के

 न  वहां  पर  ठहरने  के  लिये  कोई  जगह  लिये  देता  हूं
 ।

 रेलवे  प्रशासन  में

 न  पानी का  कोई  इन्तजाम  हें  और  लेट्रिन्ज  सुधार  का  इसी  से  पता  लगता  है  कि  द्वितीय

 के  बारे  में  जितना  कहा  जाय  उतना  थोड़ा  fara युद्ध  के  परन्तु  रेलवे  की  दशा

 में  ने  कई  चिट्ठियां  लिखी  हें  लेकिन  इस  खराब  थी  और  dod  के  लिये  स्थान  नहीं

 पर  रेलवे  ने  अभी  तक  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।  मिलता  पर  अग  ददा  उससे  अच्छी  है  ।

 औरंगाबाद  बड़ा  भारी  टूरिस्ट  सेंटर

 ह  और  वहां  से  सरकार  को  बाक़ी  सब  टूरिस्ट  हम  समाजवादी आदर्श  की  ओर  प्रगति

 सेंटर्स  के  मुकाबले  में  ज्यादा  आमदनी  होती  कर  रहे  हैं  और  वह  समय  आयेगा
 जा  कि

 रेलवे  कर्मचारी  इस  उद्योग  के  स्वामी  होंगे । है  ।  इस  लिये  आपको  औरंगाबाद  की  तरफ़

 सब  से  पहले  ध्यान  देना  चाहिये  ।  सब  मानते
 उन्हें  श्यष्टाचार  को  पास  नहीं  फटकने

 देना  चाहिये  ।
 हूं  कि  औरंगाबाद  दुनिया  के  सुन्दर  स्टेशनों

 में  से  एक  हे  लेकिन  अगर  आप  रेलवे  स्टेशन
 कई  सदस्यों  की  राय  है  कि  रेलवे  में

 की  हालत  देखें  तो  आप  यह  नहीं  कह  सकते  श्रेणियां  नहीं  होनी  चाहिये  ।  १९५३-५४
 कि  यह  एक  सुन्दर  स्टेशन हे  ।  इसलिये  में

 में  रेलवे  मंत्री  ने  भी  यही  कहा  था  परन्तु
 शबाना  करता  हूं  कि  इसकी  हालत  सुधारने

 की  तरफ़  जल्दी  से  जल्दी  ध्यान  दिया  जाये  ।
 अभी  तक  इस  दिशा  में  उपयुक्त  कार्यवाही

 नहीं की  गई  है  ।

 आपने  जो  स्कीमें  रखी  हें  उनमें  से  एक  में  चाहता  हं  कि  कम  से  कम  सौ  मील

 बम्बई  और  औरंगाबाद  के  दरम्यान  डीज़ल  तक  किराये  नहीं  क्योंकि

 रेल  कार  चलाने  की  है  ।  आप  ने  औरंगाबाद  प्रायः  जनसाधारण अपने  जिले  में  ही  थोड़े

 से  अजन्ता  और  औरंगाबाद  से  अरोरा  की
 फासले  की  यात्रा  करते  हैं

 ।
 उन  पर  भार

 सड़क  को  ठीक  करने  के  लिये  भी  कुछ  रकम  डालना  समाज  के  आदेश  के  अनुरूप

 मंजूर  की
 है

 लेकिन  वह  इतनी  कम  हे  इससे  नहीं  है  ।  सौ  मील  से  तीन  सौ  मील  तक

 यह  सड़कें  बिल्कुल  भी  ठीक  नहीं  हो  सकेंगी  |  ही  किराये बढ़ने  चाहिये  ।
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 जो
 डिब्बे  होते

 कीजे  होती  ह  वह में  रेलवे  मंत्री  का  ध्यान  एक  स्थान

 पर  रेल  सम्पकं  के  अभाव  की  ओर  आकृष्ट  निहायत  ही  गंदी  होती  है  और  उनमें  सफ़ाई

 और  पानी  रखने  का  तो  कोई  खयाल  ही  नहीं करना  चाहता क  खण्डवा-हिंगोली लाइन

 का  wet  विचाराधीन है  ।  यह  मीटर  गेज
 रक्खा  जाता  |  इसके  अतिरिक्त  हमारे  स्वामी

 पारली  बैजनाथ  तक  जाती
 जी  ने  खासकर  आदिलाबाद  रेलवे  लाइन

 की  हालत  जो  आपको  बताई  है  उसका  तो
 है  ।  उत्तर  तथा  दक्षिण  मीटर गेज  लाइनों

 को  मिलान  के  लिये  यह  आवश्यक  हैं  कि  हाल  ही  न  उस  पर  न  स्टेशन  की

 पारली  बज नाथ
 को

 इमारतें और  न  कोई  वेटिंग  रूम  है  ।  तीसरे

 दर्जे  के  मुसाफिरों  के  ठहरने  के  लिये  कोई
 अलांदी  की  मौत  पूना

 से  मिला  दिया  जाये
 ।

 ये  सभी  क्षेत्र  दुभिक्ष
 इन्तजाम  नहीं  पीने  के  पानी  का  भी

 इन्तजाम  नहीं  हैं  इस  गाड़ी  में  पुराना  से  जो

 ग्रस्त  यद्यपि  वहां  की  भूमि  उपजाऊ  zt
 पानी  भरा  जाता  है  वह  आदिलाबाद  पहुंचने

 वहां  चीनी  उद्योग  का  विकास  हो  रहा  है  ।

 गौड  नाडी  नदी  परियोजना भी  मन  रही
 के  पहले  ही  चुक  जाता  है  ।  आदिला  से

 वापसी  में  पीने  के  पानी  की  कौन  कहे ।
 यह  लाइन  अत्यावश्यक है  ।  अहमदनगर

 में  हुक  बड़ा  सैनिक  प्रशिक्षण स्कूल  और
 लेट्रिन्स में  भी  पुरा तक  पानी  नहीं  मिलता

 ।

 इस  लाइन  पर  मुठभेड़  जो  जंकशन  वहां
 रक्षा  विभाग  ने  भी  इस  लाइन  की  सिफारिश

 पर  लोगों  के  ठहरने  की  कोई  सुविधा  नहीं
 को

 है  ।  इसी  तरह  से  मनमाड़  स्टेशन  पर  जो

 में  ने  रेलवे  मंत्री  को  इस  विषय  में  एक
 मीटरगेज  का  प्लेटफार्म है  उस  पर  अभी

 तक  फ़  ही  नहीं  हैं  ।  वेटिंग  रूम  की  बात

 दिया  है  कि  वह  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  तो  उस  प्लेटफार्म  पर  पूरी
 छत

 नहीं  है
 ।'

 कर  रह ेहें  ।  आशा  है  वे  इस  पर  ध्यान  देंगे  ।  हमारे  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  मनमाड  का

 फार्म  seer  किया  गया  में  नहीं  जानता

 श्री  वाघमारे  )  समय
 कौनसा  वह  प्लेटफार्म  हूं  जिसे  दुरुस्त  किया

 कम  होने  से  में
 ८

 हुए  संक्षेप  में  अपनी  चन्द
 गया  हैं  |  वहां  का  तो  यह  प्लेटफार्म  बिल्कुल

 एक  itd
 हाउस  के  सामने  रक्‍्खूगा | क

 आशा
 डस्टी  हैं  और  छत  भी  ज्यादा  वसीह  नहीं  है  ।.

 करता  हूं  कि  उन  पर  हमारे  रेलवे  के  मंत्री

 महोदय  ध्यान  देंगे  ।
 इसके  अलावा  एऐक्सीडेंट्स  जो  रेलवे  में

 होते  उन  पर  अगर  हम  ज़रा  गहराई  में

 का  रेलों  का  नक़शा  देखेंगे  तो  वह  पायेंगे  जाकर  देखें  तो  पायेंगे  कि  हमारी  रेलवे  के

 कि  दूसरे  स्थानों  के  मुकाबले  में  वह  पिछड़ा
 जो  मीडिया  सवाल  क्लास  तीन  और

 हुआ  हैं  और  में  चाहूंगा  कि  वह  इस  पिछड़े  क्लास  चार  के  कर्मचारी  उनकी  पे  और

 हुये  प्रान्त
 की

 रेल  व्यवस्था  को  दूसरे  प्रान्तों
 उनकी  लिविंग  कंडीशंस  की  तरफ़  सरकार

 की  रेल  व्यवस्थाओं के  समान  लाने  की  ओर  को  ज्यादा  हमदर्दी  के  साथ  विचार  करना

 ध्य:न दें  और  आवश्यक  क़दम  उठायें  |  हमारी  चाहिये  और  यह  देखना  चाहिये  कि  वह  अपनी

 हैदराबाद  रेलवे  में  खास  कर  तीसरे  दर्जे  जिन्दगी  अच्छी  तरह  बिता  आज  उनकी

 में « हुत खामियां हैं और उसमें खामियां  हैं  और  उसमें  काफ़ी
 हालत  बहुत  नाज़ुक़  है  और  आप  उनके  काम

 सुधार  की  आवश्यकता  है  ।  तीसरे  दर्जे  के



 ~  ~
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 हूँ  उसको  पहचान  कर  उनकी  तनख्वाहें  मेमोरेंडम  पेश  किया  गया  है  उस
 पर

 गौर

 किया  जाय  और  जो  हैदराबाद  स्टेट  का  पिछड़ा
 पे  कमिशन  ने  जो  रेकमेंड  की  हैं  वह  उनको

 हमारे  रेलवे  के  पाल्यामेंटरी  सेनेटरी  हुआ  इलाक़ा  जो  आप  की  नजरों  से

 भोझल  उस  को  बाक़ी  हिस्सों  के  बरा
 र

 साहब  ने  भी  अपनी  रिपोर्ट  के  पैरा
 १५५

 में  उनकी  तनख्वाह  के  बाबत  लिखा  है  कि  लाया  जाय  |

 उनकी  मांगें  पुरी  की  जायें
 ।

 अगर  हम  चाहते  हैदराबाद  के  दो  जिले  रेलवे

 हैं  कि  वह  अपना  काम  मुस्तैदी
 और

 जांफ़िशानी  से  कनेक्टेड  नहीं  हें  ।  मेरा  मतलब
 उस्मानाबाद

 से  तो  हमें  उनकी  मांगों  की  अवहेलना  और  बीड़ से  है  ।  इन  को  रेल  से  जोड़ा  जाय

 नहीं  करनी  चाहिये  ।  अगर  ऐसा  सरकार  करे  और  मोमिना बाद  तक  जो  ताल्लुक़  का  मरकज

 तो  में  यह  कहता  हूं  कि  रेलवे  पर  आजकल  बढ़ाया  जाय  |

 जो  हादसे होते
 वह  कम  हो  जायेंगे

 शोलापुर  से  तुलजा पुर  होते  हुये  SAAT:

 खत्म  ही  जायेंगे  |  जो
 बीड़  और  जालना  तक  एक  नई  लाइन

 लोग  लोको  दर  या  दूसरे  रेलवे  वर्कशाप्स
 डाली  जाय  ।  आदिलाबाद से  आने  वाली

 में  काम  करते  हें  उनके  मुक़ाबले  में  इनका
 यि

 लाइन  पर  बहुत  से  पहाड़  हैं  जहां  से  काफ़ी

 काम  जो  लोग  लाइन
 लकड़ी  आती  है  लेकिन  वहां  पर  माल  लाने

 पर  काम  करते  हें  कम  हुनर  या

 जिम्मेदारी  का  नहीं  है  लेकिन  इन  बेचारों
 ले  जाने  की  बड़ी  कम  सुविधा  है

 ।
 इसलिये

 मेरी  गुजारिश  है  कि  इस  लाइन  पर
 दो

 की  पे  लोको  शेड  और  वर्कशाप्स  में  काम  करने
 गाड़ियां  चलाई  जायें  और  उस  पर  पानी

 वाले  लोगों  की  बनिस्बत  कम  है  इस  वास्ते

 वगैरह  का  इन्तजाम  किया  जाय  ॥
 भी  उनका  अपने  काम  में  मन  नहीं  लगता  |

 इसी  तरह  से  खंडवा  हिंगोली  लाइन
 इस  लाइन  में  चूंकि  उन्हें  कम  तनख्वाह

 को  सन्‌  १९५९  में  कम्पलीट  करने  के  लिये
 मिलती  &  इसलिये  मिर्कनाइज्ड  डिपार्टमेंट

 में  जाने  के  लिये  या  लोको शेड  में  जाने  का
 कहा  गया  है  ।  इस  को  जल्दी  से  जल्दी

 सीट  किया  |

 उनका  खास  रुझान  होता  हैं  और  वह  अपने

 इसी  तरह  से  लातूर  रोड  से  बाहर काम  में  दिलचस्पी  कम  लेते  हें  इस  वजह  से

 भी  रेलवे  पर  ऑक्सीडेंट्स  होते  हें
 ।

 में  रेलवे
 मिलाया  जाय  और  तालुक  से  कुल्हाड़ी  तक

 मंत्री  महोदय  से  विनती  करूंगा  कि  उनके  जो  नैनो  गेज  लाइन  हे  उस  की  जगह

 जो  ग्रीवान्सेज  और  मांगें  हूं  उन  पर  गेज  लाइन  कर  देनी  चाहिये  ।

 भूतिपुर्वंक  विचार  किया  जाय  और  उनको
 श्री  एल०  बो०  शास्त्री  :  उपमंत्री  ने

 पुरा  किया  जाय  ।  वह  कोई  आपसे  खैरात
 अपन  भाषण  में  अनेक  बातों  का  उल्लेख  कर

 नहीं  मांगते  |  पिछली  अनेक  कमेटियों  की
 दिया  है  ।  में  उनका  निर्देशन  नहीं

 रिपोर्टों में  भी  यहां  कहा  गया  हू  कि  उनकी
 पिछड़े  दो  दिन  की  चर्चा  के  दौरान  में  माननीय

 जो  मांगें  हें  वहू  जायज  दुरुस्त हें  और  वह
 सदस्यों  ने  जिन  सामान्य  समस्याओं  का  उल्लेख

 पूरी  होनी  चाहियें  ।  उस  लिहाज से  मेरी
 किया  उन्हीं  के  सम्बन्ध  में  में  कुछ  कहना

 भी  एक  विनती  है  |  यह  एक्सपर्ट्स  की  राय

 चाहता हूं  । और  मेरी  अपनी
 भी

 राय  है  ।  में  ने  एवस्पट्स

 की  रिपोर्ट  को  देखा  है  |  हैदराबाद  के  सदस्यों
 मुझे  इस  बात  का  गेंद  है  कि

 वर्तमान

 वर्ष  में  रेलों  के  उत्तम  प्रदान  के  सम्बन्ध  में की  ओर  से  एक  qatar  तौर  पर  जो
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 एल०  बी०

 दो  दिन  पूर्व  में  ने  तथा  उपमंत्री  ने  जिन  गये  हैं  ।  मेरा  विचार  है  कि  नई  लाइनों  के

 तथ्यों  तथा  आंकड़ों  का  उल्लेख  उन  पर  लिये  सर्वेक्षण  का  काम  १३००  मील  से

 श्री  अशोक  मेहता  तथा  श्री  एच०  एन०  १५००  मील  तक  बढ़ा  दिया  जायेगा  ।  यह

 मुकर्जी  ने  सावधानी  युवक  विचार  नहीं  एक  बहुत  बड़ा  काम  है  ।  उचित  प्राविधिक

 किया  ।  में  इन  तथ्यों  तथा  आंकड़ों  का  पुनः  कर्मचारियों का  wet  भी  महत्वपूर्ण  तथा

 उल्लेख  नहीं  करूंगा  |  किन्तु  इतना  में  बताना
 आवश्यक  है  ।  इस  काम  की  पूर्ति  के  लिये

 चाहता  हं  कि  गत  ९  महीनों  के  अन्दर  संचालन
 हमें  बूढ़े  और  जवान  सभी  बुद्धिमान  लोगों

 के  विषय  में  रेलों  में  एक  स्पष्ट  सुधार  हुआ  को  लगाना  पड़ेगा  ।  यदि  आवश्यक  हुआ

 में  ने  मामलों  को  बढ़ा  कर  कहने  की  कभी  तो  अपेक्षित  कर्मचारियों  को  आकर्षित

 कोशिश  नहीं  की  हैं  ।  यह  बात  में  ठोस  तथ्यों  करने  के  लिये  कुछ  वर्तमान  नियम  शिथिल

 के  आधार
 पर

 ही  कहता  हूं
 ।

 इसमें  कोई  करने  होंगे  ।  इसी  रेलवे  मंत्रालय

 सन्देह  नहीं  &  कि  यह  सारा  सुधार  पिछले  को  भी  कच्चे  रेल  के  डिब्बे  तथा

 कुछ  महीनों में  ही  विशेष  रूप  से  हुआ  है
 ।  चोरियों  इत्यादि  का  प्रबन्ध  करने  के  लिये  एक

 किन्तु  अब  में  महसूस  करता  हूं  कि  यह  सुधार  योजना  बनानी  पड़ेगी  ।  इन  सारी  चीजों का

 कायम  क्योंकि  उन्नति  का  कायम  न  प्रबन्ध  अपेक्षित  समय  के  अन्दर  ही  करना

 रखना  रेलों  को  बड़ा  घातक  सिद्ध  होगा  ।
 ताकि  समय  में  देरी  होने  से  हमारे

 हमारी  आवश्यकताओं  की  पति  के  लिये  कार्यक्रम  में  कोई  बाधा  न  पहुंचे  |

 रेल  के  डिब्बे  और  इंजन  बाहर  से  मंगाये
 रेलवे  कार्यालय  में  एक  योजना जायेंगे  और  देश  में  भी  बनाये  जायेंगे  ।

 समय  अवश्य  अधिक  लग  सकता  है  ।  इसी
 विभाग  बनाने  तथा  इसको  अधिक  दूर  करने

 के  सम्बन्ध  में  में  अपने  भाषण  में  पहले  ही लाइनों  का  काम  भी  बहुत  बड़ा  है

 और  उसमें  भी  काफी  समय  लगेगा  |  बता  चुका  हं  |  कुछ  दिन  पूर्व  हमने  प्रत्येक

 इक  पुर्ज़ों  तथा  अन्य  सामग्री  इस्पात  रेलवे  में  एक  योजना  उपमहाप्रबन्धक FT

 पद  भी  कर  दिया  है  ताकि  केवल
 के  पाने  की  समस्या  भी  महत्वपूर्ण  है  ।  बहुत

 सी  परेशानियां  हें  किन्तु  उन  पर  विजय  उचित  योजना  और  समन्वय  ही  न  अपितु

 अनुसूची  के  अनुसार  प्रत्येक  रेलवे  में  निर्माण
 प्राप्त  करने  का  हमारा  निश्चय  होना  चाहिये  ।

 में  सभा  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  हम  ठीक
 कार्यक्रम  की  कार्यान्विति भी  हो  सके  ।  इसमें

 कोई  सन्देह  नहीं  कि  देश  की  परिवहन
 मार्ग  पर  चल  रहे  हें  ।  डा०  कृष्णा स्वामी

 सम्बन्धी  आवश्यकताओं  की  पूति  के  लियें
 को  शायद  यह  शंका  है  कि  हम  आगे  की  नहीं

 सोच  रहे  हैं  और  पुरानी  परिपाटी  पर  ही
 रेलों  और  रेलवे  TS  को  अपने  सारे  साधनों

 को  जुटाना  पड़ेगा  ।  मुझे  ऐसी  शंका  और
 चल  रहे  हें  ।  हमें  व् एवा  भ्रम  नहीं

 चाहिये  |  बजट  में  बड़े  पैमाने पर  सर्वेक्षणों  में  आशा  करता  हूं  कि  ag  गलत
 कि

 कुछ

 ऐसी  प्रवृत्ति  चल  रही  है  कि  यदि  अर्थ  व्यवस्था
 का  उपबन्ध  कर  दिया  गया  ताकि  द्वितीय

 पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  से  हम
 के  अन्य  क्षेत्रों  से  आशायें  पुरी  नहीं

 निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  कर  सकें  ।  बजट  साल  तो  रेलों  पर  ही  सारा  दोष  लगाया  जाये  ।

 आज  की  परिस्थितियों  में  रेलवे  का  काम में  १३००  मील  लम्बी  नई  लाइनों  और

 ९००  मील  लम्बी  दोहरी  लाइनों  के  बनाने  बहुत  कठिन  है
 ।

 युद्ध  के  दौरान  में  तथा

 के  लिये  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  प्रस्ताव  किये  विभाजन  के  बाद  रेलवे  को  जिन  बड़ी



 रेलवे  झ्रायव्ययक CXR  रेलवे  आवश्यक  ४  मार्चे  १९५५

 बड़ी  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ा  जिनका  कम  नहीं  किया
 जा

 ऐसी  समस्यायें  उद्योगपतियों  तथा  अन्यों  सकता  ।  इन  तीनों  मामलों  में  हम  केवल

 के  सामने  नहीं  ः  ।  मुझे  कभी  कभी  यह  आकांफ्षापूर्ण  पैमाने  पर  योजना  ही  नहीं

 सोचकर  दुःख  होता  है  कि  इन  कठिनाइयों  बना  रहे  वस्तुतः  ऐसी  बहुत  सी

 का  पूरी  तरह  से  अनुभव  नहीं  किया  जाता  योजनायें  चला  रहे  जिनका  समय  बीतने

 मौर  उन  सहस्रों  रेलवे  के  बारे  जोकि  पर  1.0  परिणाम  निकलेगा
 ।

 नये

 रेलवे  के  इतिहास  के  इस  कठिनतम  काल  में
 निर्माणों  के  लिये  में  योजना  ८नाना  चाहता

 इस  ड् ्य  काम  जो  कि  केवल  रेलों  की  हं
 fa  BA  ५,०००  मील  नयी  लाइनें  बना

 पुनर्व्यवस्थित  से  ही  सम्बन्धित नहीं  अपितु  सकें  ।  किन्तु  में  निश्चित  रूप  से  उस
 समय

 देश  की  हुई  आवश्यकताओं  के  अनुसार  लक  नहीं  कह  सकता  जब  तक  उपलब्ध  होने

 उनके  विकास  करने  से  भी  सम्बन्धित  वा  संसाधनों  के  बारे  स्वयं  आश्वस्त  न  हो

 एक  भी  प्रशंसा  का  शब्द  नहीं  कहा  जाता  |  |  किन्तु  बोर्ड  द्वारा  बनाई  गई  प्रस्थापनाओं

 कुछ  कमियां  अथवा  कुछ  गलतियां  भी  हो  जो  कि  अभी  तक  मेरे  पास  पूरी  तरह  से

 सकती  हैं  ।  किन्तु  गलतियां  उन्हीं  से  होती  तैयार  हो  कर  नहीं  आई  मेरा  ख्याल  है

 जो  कि  काम  करते  हैं  और  आगे  बढ़ते  कि  दोहरी  लाइनों  को  मिलाते  हुये  यह

 मुझे  आशा  है  कि  रेलवे  शवों  और  रेलवे  निर्माण  कार्य  कम से  कम  ४,००० मील  का

 प्रशासन  योग्य  सिद्ध  होगा  और  जहां  कहीं
 हो

 सकता
 है

 रेलवे  के  कार्य  की  यह

 शंकायें  अथवा  सन्देह  उन्हें  दूर  करने  में  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  मद  है  जिस  पर  सारे

 सफल  होगा  |  यदि  कभी  एसा  नहीं  हो  पाता  देश  की  दुष्टि  लगी  हुई  है  और  जिस  पर  हमें
 तो

 में  उसकी  चिन्ता  नहीं  करता  ।  किन्तु  बहुत  आशायें  लिये  इस  पर  गौर

 हलमीह  चाहता  हुं  कि
 उनका  उद्देश्य  ऊंचा  हो  गम्भीर  विचार  करना  होगा  ।  मुझे  विश्वास

 कौर  वे  पुरी  कोशिश  करें  ।
 है  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  पर  मुझ  से

 यह  ठीक  हूँ  कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय  सहमत  होंगे  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  की

 योजना  के  लिये  विकास  सम्बन्धी  कार्य  क्रम  कालावधि  की  समाप्ति  पर  अनुमानित  मांग

 के  सम्बन्ध  में  में  ने  स्पष्ट रूप  से  नहीं  अगली  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिये

 है
 ।

 किन्तु  tar  करना  अभी  समय  से  पूर्व  रेलवे  बोर्ड  ने  जो  ५०  प्रति  अधिक

 क्योंकि  हमारी  योजनायें  अभी  पूरी  क्षमता  का  विकास  करने  का  प्रयत्न  किया

 नहीं  है  और  उनका  अन्तिम  निर्णय  नहीं  हुआ
 है  वह  कोई  साधारण  प्रयत्न  नहीं  है

 ।  अगले

 है  ।  हमें  विभिन्न  अनेक  सम्बद्ध  ag  की  कालावधि  में  संभावित  मांगों

 क्यों  तथा  योजना  आयोग  से  इस  सम्बन्ध
 को  पूरा  करने  के  लिये  क्षमता  में

 वास्तविक

 में  परामर्श  लेना  और  हम  ऐसा  कर  रहे
 वृद्धि  की  योजना  की  जा  रही  है

 ।
 नये  इस्पात

 योजना  की  तीन  मह्त्वपूर्ण  बातें  ये  सीमेंट  उद्योग  के  विस्तार  और  अन्य

 लाइनों  का  दोहरा  करना  तथा  अन्य  निर्माण  विदित  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  होने
 काय  करना  जिससे  लाइनों  की  वर्तमान

 क्षमता  में  वुद्धि  रेल  के  इंजनों

 वाली  यातायात  में  वृद्धि  और  जो  सामान्य

 यातायात  में  होगी  हम
 तथा  अन्य  उपकरणों  के  सम्बन्ध  में

 उसे  पूरा  कर  लेंगे
 ।

 बलम्बी  और  काय  में  सुधार  तथा

 aaa  संधारण  कार्यों  का  विकास  आदि  में  यह  सुन  कर  कुछ  चकित  हुआ  था

 करना  ।  अन्य  बातें  ही  हो  जायेंगी  ।  कि  श्री  भागवत  झा  आजाद  और  एक  अन्य
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 माननीय  सदस्य  ने  वित्त  मंत्री  के  भाषण  यह  प्रयोगात्मक आंकड़े  हूं  और  अन्तिम

 का  निर्देश  करते  हुये  उद्धरण  दिया  था  कि  आंकड़े  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  सम्पूर्ण

 रेलवे  प्रशासन  अपना  पूरा  अत्यंत  नहीं  ढांचे  और  रेलवे  के  लिये  नियत  अंश
 पर

 दे  सका  और  उन्होंने  आगे  यह  कहा  1  कि  निर्भर  करेंगे  ।  हम  केवल  धनराशि  अर्थात

 प्रति  वर्ष  किये  जानें  वाली  निधि  के विकास  कार्यों  के  लिये  रेलवे  प्रशासन  को

 अपने ही  संसाधनों  में  से  निधियां प्राप्त  आधार  पर  योजना  नहीं  बना  रहे  हे  |
 इसके

 अतिरिक्त  हम  वर्तमान  संसाधनों  के करनी  चाहियें  ।  श्री  भागवत  झा  आजाद

 से  यह  उचित  मांग  की  है  कि  पिछड़े  हुये  क्षेत्रों  तम  उपयोग  के  स्थूल  आधार  पर  और  अगले

 को  रेल  द्वारा  मिलाना  चाहिये  ।  इस  प्रयोजन
 पांच  वर्षों  में  संभावित  यातायात  की  वृद्धि

 के  लिये  निर्मित  लाइनों  पर  आगामी  कुछ  को  ही  नहीं  प्रत्युत  और  अधिक  कालावधि

 वर्षों  तक  तो  लाभ  नहीं  और  फिर  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिय  क्षमता  के

 भो  उन्होंने  सुझाव  दिया  है  कि  रेलवे को  विस्तार  के  आधार  पर  विचार  कर  रहे  हैं
 ।

 mit
 सभी  agar  वचनों  अनुसार  इसके  साथ  ही  हमें  विभिन्न  श्रेणियों  में

 निर्माण
 और  कार्यसंचालन को  पूरा  अंशदान  अपेक्षित  अतिरिक्त  कमंचारियों  को  भर्ती

 जत  कि  faa  मंत्री  करने  और  प्रशिक्षण  करन  के  लिय

 भी  यह  आशा  नहीं  करते  कि  हम  यह  सब  ayn  उपायों  का  भी  ध्यान  हैं  ।  देश  भर

 कुछ  करें  ।  कभी  कभी  कोई  आधार  में  बेरोज़गारी  की  समस्या  को  हल  करने  में

 सहायता  के  विचार  से  भी  रेलवे  विकास  में न  होने  पर  भी  त्रुटियां  ढूंढने  की  प्रवृत्ति

 दिखाई  जाती  है  ।  इस  का  परिहार  करने
 रोज़गार  देने  की  क्षमता  महत्वपूर्ण

 के  लिये  में  कम  से  कम  इस  ओर  के  माननीय  बात  है  ।  मुझे  आशा  हैँ  कि  में  अपने  अगले

 आयव्ययक  के  भाषण  में  द्वितीय  पांच  ay
 सदस्यों  से  यह  आशा  करता  हुं  कि  वे  अधिक

 सावधानी का  परिचय  दें  ।
 की  कालावधि  के  लिय  अपेक्षित  योजनाओं

 का  स्पष्ट  चित्र  प्रस्तुत  कर  सकूंगा
 ।

 सभी  पहलुओं  में  और  सरकारी

 क्षेत्र  में  बड़े  पैमाने  पर  विकास  करना  होगा  मुझे  निश्चय  है  कि  इस  प्रसंग  में  सभा

 और
 सरकार  के  प्रत्येक  विभाग  को  पूरा

 हमारे  बढ़ते  हुये  व्यय  के  कारणों  को  समझ

 सकेगी  जिन  के  बराबर  राजस्व  कम  से  कम
 अंशदान  देना  होगा

 |
 परन्तु  भर  के  निर्माण

 के  लिये  विभिन्न  योजनाओं  के  संचालन  के  अगले  कुछ  वर्षों  में  प्राप्त  हो  सकेगा  |  पहली

 हेतु  न  केवल  सब  के  संसाधनों  को  एकत्रित
 दो  तीन  योजनाओं  की  कालावधि  में  यह

 करना  होगा  च्  घाटे
 की  अरे-व्यवस्था  व्यय  बृद्धि  का  झुकाव  अवद्य  बना  रहेगा

 अथवा  इस  देश  में  ऋण  एकत्र  करने  और  अतएव  रेलवे  के  अत्यधिक  व्यय  की

 चना  करते  मुझे  आशा  है  कि  इस  बात विदेशों  से  भी  ऋण  लेने  की  विशष  कार्यवाही

 करनी  होगी  जिस  से  योजना  की  भारी
 को  सदैव  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।

 भरकम  और  स्थूल  आवश्यकतायें ठीक  प्रकार
 व्यय  की  वृद्धि  के  और  भी  कारण

 थे  पुरी  हो  सकें
 ।

 जिन  में  बहुत से  अनिवार्य हें  और  में

 में  यह
 भी

 कह  दूं  कि
 ४००  करोड़  व्यौरा  देकर  सभा  को  उकता  देना  नहीं

 mg  की  राशि  का  उल्लेख  किया  गया  है  चाहता  |  तो  भी  में  सभा  को  आश्वासन देना
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 चाहता  हूं  कि  जो  कुछ  में  ने  कहा  है  उस
 पर  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  ट्रेंड  ट्रंक

 भी  यथासम्भव सभी  शाखाओं  में
 बचत  प्रस  को  शीघ्र  बनाना  चाहिये  ।  में  इस  से

 करनी  चाहिये  और  की  भी  जायेगी
 ।  सहमत  हुं  ।  में  समझता  हुं  कि  इस  को

 डाक  गाड़ी  बना  देना  चाहिये  और  इस  की
 मुझे  खेद  है  कि  श्री  टी०  कृ०  चौधरी

 रफ्तार  को  पर्याप्त  रूप  में  बढ़ा  देना  चाहिये  ।
 को  क्षमता  विभाग  के  सम्बन्ध  में  ग़लत

 जानकारी  मिली है  ।  इस  विभाग  को  कभी  परन्तु  में  सभा  के  सदस्यों  से  एक  प्रार्थना

 करना  चाहता  और  वह  नाथना  यह  है भी  बोर्ड को  विंमान  खण्डों  की  संख्या

 कि  रेलवे  को  गाड़ी  रुकने  के  स्टेशनों
 बढ़ाने  के  बारे  में  परामशं  देने  का  कायें  नहीं

 सौंपा  गया  था  ।  क्षमता  विभाग  के
 आदि  में  कमी  करने  की  स्वतन्त्रता  देनी

 और  हमें  उसमें  कोई  बाधा  नहीं
 निदेशक  को  विभिन्न  रेलों  के  ars  संचालन

 आदि  की  कतिपय  बातों  की  जांच  करने  के  डालनी  चाहिये  ।

 लिये  कहा  गया  था  और  में  बता  दूं  कि  उन्होंने  जहां  हम  रुकने  के  स्टेशन

 कौशल पुर्वक अपने  गतंव्य  का  पालन  किया
 कम  करेंगे  वहां  बीच  के  अन्तर  को  पुरा  करने

 रेलवे  बोर्ड  को  निस्सन्देह  उनके  प्रतिवेदनों  पर  भी  विचार  करेंगे  ।

 से  लाभ  हुआ
 और

 सिफारिशों  को
 श्री  सोमानी  चाहते  थे  कि  मुझे  area

 कार  करने  का  ही  पैदा  नहीं  हुआ  |

 क्षमता  विभाग  के  निदेशक  श्री  चक्रवर्ती
 ही  भाड़  की  रूप  रेखा  सम्बन्धी  समिति  की

 नियुक्ति  के  बारे  में  निष्पक्ष  करना  चाहिये  ।
 हमारे  प्रमुख  पदाधिकारियों में  से  एक  हैं

 में  ने  अपने  आयव्ययक  भाषण  में  उसकी
 और  उन्हें  महा  प्रबन्धक  के  पद  की  पदोन्नति

 जिस  पर  प्रत्येक  पदाधिकारी
 ओर  पहले  ही  निर्देश  किया

 परन्तु  में

 सभा
 को

 यह
 भी

 बता  देना  चाहता  हूं  कि की  अपने  के  आरम्भ  से  ही  दृष्टि

 लगी  रहती  वंचित  करना  अनुचित  ही
 निर्दिष्ट  समिति  arr  ही  नियुक्त  की

 होता  ।  श्री  चौधरी  श्री  चक्रवर्ती  को

 जायेंगी  ।

 मान  देन  के  सम्बन्ध  में  पूछ  सकते  हूं  और  श्री  गिरी  ने  एक  रोचक  सुझाव  दिया

 मदि  वे  चाहें  उन्हें  इस  बारे  में  सन्तुष्ट  किया

 जा  सकता हैं  ।
 हैं  कि  अब  वह  समय

 आ
 गया  है  जब  सरकारी

 उद्योग  से  आरम्भ  कर  के  श्रमिक  को  उद्योग

 में  ने  पुन्वेर्गीकरण  के  सम्बन्ध में  अपने  के  नियंत्रण  में  प्रतिनिधित्व दिया  जाये  ।

 विचार  व्यक्त  कर  दिये  हें  और  उन्होंने आगे  कहा

 श्री  FYo  Ho  चौधरी को  सुझाव  दूंगा कि

 बे  उन्हें  फिर  पढ़ें  ।  परन्तु  एक  बात  में  अवश्य
 हम  को  यह  बात  आरम्भ

 करनी  ही  है  तो  हमें  रेलवे  विभागों  में

 कहना  चाहता  हूं  में
 पुन्वर्गीक

 रण  के
 वादविवाद

 को  अधिक  देर  के  लिये  बनाये  नहीं  रखना
 उद्योग  व्यवस्था  में  रेलवे  कर्मचारियों

 को  प्रतिनिधित्व दे  कर  आरम्भ  करना
 चाहता  क्योंकि  इस  से  हम  देश

 चाहिये
 ।  निस्सन्देह यह  बात  कि की

 बढ़ती  हुई  अव्यवस्था और  रेलवे  प्रशासन

 के  विस्तार  में  रेलों  की  आवश्यकताओं पर
 कितना  प्रतिनिधित्व देना  चाहिये  कम

 चारियों  की  रचनात्मक प्रतिभा  और
 निरपेक्ष  भाव  से  विचार  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 उनकी  संस्थाओं पर  निर्भर  करेगा
 नई  लाइनों  के  बारे  में  कुछ  कहने  से

 क्योंकि  केवल
 इस

 बात  का  कि  हम  से

 पूर्व  में  सभा  में  गईं  कुछ  बातों  लूंगा  किसी  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लिया



 रेलवे  ग्रायव्ययक ८६५  रेलवे  Om oo by  ४  मार्च  १९५५  ८६६

 [ai  एल०  बी
 ०

 शास्त्र

 यह  अभिप्राय  नहीं  है  कि  हमें  इसे  विरोधपूर्ण  भाषा  में  अभ्यावेदन  भेजा

 तत
 तुरन्त  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।'  जिसका  कोई  आधार  नहीं  था  ।  यह

 दुर्व्यवहार  पूर्ण  थी  और  प्रतिभूति  पदाधिकारी

 श्री  गिरि  ने  यह  सब  कहा  है
 ।

 में  इस

 एक  सामान्य  प्रक्रिया का  पालन  करते  हुये
 विषय  में  अपना  निजी  विचार  नहीं  देना

 चाहता  |  परन्तु  क्यों  कि  में  स्वयं  इस  विषय
 पर

 उन्हें  उनके  पद  से  छोटे  पद  अर्थात्‌

 सीयर  के  पद  पर  पदावनत  करने  का  निश्चय
 कुछ  समय  तक  विचार  करता  रहा  हूं  में  इस

 किया  था  ।  वेध  रूप  से  ठीक  प्रक्रिया  के

 सुझाव  पर  इस  के  पक्ष  में  विचार  करूंगा
 ।

 सार  नियमों  का  अनुसरण  करते  हुये  उन

 यह  तो  में  कह  सकता  परन्तु  जेसा  श्री  लोगों  को  पदच्युत  कर  देना  चाहिये  और
 बी०  ato  गिरि  ने  कहा  हैं  इस  सुझाव  के

 प्रवर्तन  से  पुर्व  अपेक्षित  परिस्थितियां  पहलें
 उन्हें  फिर  निम्न  पद  पर  पुनर्नियुक्त  करना

 चाहिये  ।  यहीं  किया  गया  था  और  उन्होंने

 श्रमिकों  को  पैदा  करनी  होंगी  और  इस  के  फिर  अपीलें  जिन  पर  विचार  करने
 लिये  जैसा  श्री  वी०  वी ०  गिरि  ने  आग  बताया

 ह  रेलवे  कर्मचारियों  में  संघटन  पैदा  होना
 के  उन्हें  पदच्युत  कर  दिया  गया

 |

 अत्यावश्यक है  |  श्री  अशोक  मेहता  ने  इस  सम्बन्ध  में  भी

 शंका  प्रकट  की  है  कि  रेलों  और  तटीय
 श्री  फ्रेंक  मन्थनी  ने  क्षति  aes

 वहन  की  जांच  के  लिये  समिति  की  क्या
 दावों  के  art  में  कुछ  सुझाव  दिये  हें  ।  परन्तु

 मुझे  शंका  हू  कि  इस  से  हमारा  व्यय  बढ़  wat  हे  ।  में  इस  विषय  के  सम्  ey  में

 अधिक  नहीं  कहूंगा  परन्तु  में  उन्हें  यह  अवश्य
 जायेगा  |  परन्तु  तो  भी  रेलवे  प्रशासन  ऐसे

 रेल  के  डिब्बे  cart  के  प्रश्न  पर  विचार  कहना  चाहता  हूं  कि  विषय  के  कठिन  होने

 जिन  से  उन  क्षेत्रों  के  पानी  को  हर
 के  कारण  और  सम्बन्धित  आंकड़ों  की  कमी

 के  इस  समस्या  के  विभिन्न  पहलूओं
 निकाला  जा  सके  जहां  ga  अधिक  मानसून

 की  वर्षा होती  है
 की  जांच  करने  के  हेतु  एक  विशेषज्ञ  समिति

 की  स्थापना  ही  उपयुक्त  उपाय  है  ।

 श्री  अशोक  महता  ने  चौकीदारी के

 उन  कर्मचारियों की  ओर  निर्देश  किया  था  श्री  फ्रेंक  मन्थनी  ने  सरकार  को  यह

 जिन  को  इस  कारण  से  सेवाओं  से  निकाल  विशेष  रूप  से  चेतावनी  दी  है  कि  उन्हें  अकारण

 दिया  था  कि  उन्होंने  अभ्यावेदन  दिये  हैं  ।  सन्तुष्ट  नहीं  रहना  चाहिये  और  इस  नात  का

 में  प्रत्येक  मामले  को  नहीं  लूंगा  परन्तु  में  समर्थन  नहीं  करना  चाहिये  कि  राजशाही

 अशोक  मेहता  के  इस  को  दूर  करना  व्यवस्था  में  गलती  नहीं हो  सकती  ।  में  उन्हें

 चाहता  हुं  जो  एक  पक्ष  की  बात  पर  आधारित  विश्वास  दिला  सकता  हुं  कि  में  कभी  अकारण

 है  ।  सच्चे  तथ्य  ये  हें  कि  पश्चिमी  रेलवे  के  सन्तोष  नहीं  कर  सकता  और  रेलवे  प्रशासन

 दो  मुख्य  ओवरसियरों  को  उप-निरीक्षक  के  विभिन्न  स्तरों  पर  किये  गये  को

 के  पद  की  पदोन्नति  के  लिये  विभागीय  परीक्षा  ज्यूं  का  यूं  स्वीकार  कर  लेने  के  लिये  तैयार

 देने  के  लिये  कहा  गया  था  ।  वे  लिखित  परीक्षा  नहीं  परन्तु  में  एकदम  उनके  निर्णयों

 में  नहीं  बेठ  परन्तु  उन्होंने  उच्च  पदाधिकारियों  को  केवल  इस  आधार  पर  रह  भी  नहीं  कर

 गर  यह  आरोप  लगाते  हुये  कि  उन्होंने  कोई  सकता  कि  उन  पर  अपीलें  हुई  हैं  ।  यह  सत्य

 अनुचित  कार्य  किया  एक  अनचित  और  है  कि  कुछ  मामलों  में  देर  हो  जाती  परन्तु
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 रेलवे  प्रशासन  को  निरन्तर  यह  निर्देश  दिया

 क्त  का  विरोध  किया  सरकारी  रेलवे
 जाता  है  कि  वे  देरी  न  करें  ।

 पदाधिकारियों  का  हित  दृष्टि  में  न  रख

 में  बताना  चाहता  हूं  कि  मेरा  अनुभव  राज्यों  के  पुरानें  रेलवे  पदाधिकारियों  को

 है  कि  यदि  किसी  कर्मचारी  के  विरुद्ध  कोई
 नियुक्त  किया  जाता  है  ।  में  यत्न  करता

 आदेश  दिया  जाता  हैं  तो  महा  प्र
 हूं  कि  में  इस  के  वास्तविक  रूप  को  देखूं

 ।

 रेलवे  बोर्ड  या  मेरे  पास  अभ्यावेदन  भेजें
 इस  सभा  में  और  राज्य  सभा  में  जो  सुझाव

 जाते  हैं  ।  इसके  परिणामस्वरूप  कार्य  बहुत
 दिये  गये  हैं  और  जो  आलोचना

 की
 गई  हे  में

 बढ़  जाता  है  और  उचित  शिकायत  वालें
 उनको  दृष्टि  में  रखते  हुये  इस  मामले

 पर

 व्यक्तियों  के  अभ्यावेदनों  पर  भी  पर्याप्त
 पुनर्विचार कर  रहा  हूं  ।

 ध्यान  नहीं  दिया  जा  सकता  |  अतः  में  सभी

 सम्बन्धित  व्यक्तियों  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  श्री  नम्बियार  ने  कहा  कि  सरकार  कुछ

 वे  ऐसी  शिकायतों  को  आगे  बढ़ाने  में
 संघों  का  पक्षपात  करती  है  और  उनका

 व्यवहार  रेलवे  श्रमिकों  के  साथ
 विवेक  से  और  संयम  से  काम  लिया  करें  ।

 जनक  है
 ।
 में  यह  फिर  से  कहना  चाहता  हूं

 श्री  फ्रेंक  मन्थनी  ने  जसा  कहा  में  कि  गत  कई  वर्षों  से  रेलवे  प्रशासन  और

 चुनाव  बोर्डों  के  परिणामों  के  शिष्य  घोषणा  रेलवे  श्रमिकों  के  बीच  मैत्री  पति  चली  जा

 के  प्रदान  पर  भी  विचार  करूंगा
 ।

 में  उनसे  रही  है  ।  सरकार  किसी  संघ  का  पक्षपात  नहीं

 पूर्णतया  सहमत  हुं  कि  चुनाव  बोर्डों  के  परन्तु  में  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं

 कामों  के  घोषित  किये  जाने  में  कम  से  कम  में  ऐसे  किसी  संघ  को  मान्य  होने  नहीं

 विलम्ब  किया  जाना  चाहिये  ।
 देना  चाहता  हूं  जो  कई  संघों  के  विलय  से

 न  बना  हो  या  मान्य  संघों  में  विलीन
 न

 हुआ
 श्री  qo  एम०  त्रिवेदी  यहां

 में  चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों के  औसत

 उपस्थित  नहीं  हे--ने  अजमेर  वर्कशाप  में  वेतन  की  चर्चा  नहीं  क्योंकि  उस  पर

 छोटी  लाइन  के  इंजनों  के  बनाने  की  बात  कही  बाद  में  चर्चा  हो  सकती  है  ।

 है  और  वह  जानना  चाहते  हें  कि  इस  वर्कशाप

 को  उक्त  प्रयोजन  के  लिये  क्यों  विकसित  नहीं

 किया  गया  ।  अजमेर  का  वर्कशाप
 कुछ  माननीय  सदस्यों

 न
 अपने  इष्ट

 क्षेत्रों  में  नई  लाइनें  निर्माण  करने  का  सुझाव
 सब

 से  ast  है  और  उसका  अग्रेतर  विकास
 दिया  है  ।  दक्षिण  के  माननीय  सदस्यों ने

 भर
 विस्तार  किया  जाने  वाला  पर

 सत्यता
 सैलम--तिरुचिरापल्ली  के

 यह  है  कि  न  तो  उस  वकंशाप  का  नक़शा  विकल्प के  रूप  में

 ही  आधुनिक  प्रकार  के  अच्छे  इंजन  बनाने  के
 .  बम्बई--मंगलौर

 उपयुक्त  है  और  न  उसमें  अतिरिक्त  सामर्थ्य
 टेलिचेरी--कुरग-मैसूर  की  ओर  निर्देश

 ही  इसी  कारण  यह  कार्य  टेलको  में  किया
 किया  है  ।  मध्य  भारत  के  एक  माननीय  सदस्य

 जा  रहा है  ।
 ने  ग्वालियर  में  रेलवे  गेज  बदलने  के  fer

 श्री  थानू  पिल्ले  और  श्री  जे०  आर  ०  और  शिवपुरी  तथा  आगरे  मिला

 मेहता  ने  बताया
 कि

 पदों  के  समान  वितरण
 के  लिये  कहा  हूं  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने

 के  सम्बन्ध
 में

 भूतपूर्व
 राज्य

 रेलवे  के  यह  सुझाव  दिया  हैं  कि  हिमालय  ग  ऋषिकेश

 THT  के  साथ  अन्याय  किया  गया  |  और  रुद्रप्रयाग  के  बीच  में  रेल  की  सुविधा
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 दीजाय । में माननीय ।  में  माननीय  सदस्यों को  एक  प्रारम्भिक  इंजीनियरिंग  और  यातायात

 भा इवा सन  दे  सकता  हूं  कि  नई  लाइनों  के  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  कहा  गया ह  और

 निर्माण  सावधानी  से  विचार  किया  इस  काम  के  लिये  १९५५  के  आय-व्ययक

 में  २५,०००  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  । जायगा  और  देश के  विकास के  हित  के  लिय

 उनका  निर्माण किया  जायगा
 श्री  नवटिया  ने  पंजाब  और  उत्तर

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  ने  कलकत्ता  प्रदेश  में  उखाड़ी  हुई  लाइनों  को  फिर  बिछाने

 की  उपनगरीय रेल  के  विद्युतीकरण at  का  सुझाव  दिया  है  ।  सारे  भारत  में  कुछ

 ओर  निर्देश  क्या  था  ;  उन्होंने  आय-व्ययक  उखाड़ी  हुई  लाइनें  फिर  बिछा  दी  गई  हैं  ।

 पत्रों  में  देखा  होगा  कि  हावड़ा  शव  लाइनों  के  मामल  अभी  विचाराधीन

 तारकेश्वर  लाइन  के  लिये  १९५५-५६  में  |

 दो  करोड़  रुपये का  उपबन्ध किया  गया  है  ।

 सियालदह तथा  अन्य  उपनगरीय  लाइनों
 चौधरी  रणवीर  सिंह  ने

 गोहाना  लाइन  का  उल्लेख  किया  हूं  |  जैसा
 का  विद्युतीकरण बाद  में  किया  जायगा  ।

 किमेंने  उन्हें  कठ  बताया  इस  सम्बन्ध
 में  स्वयं  इच्छुक  हूं  पहला  क्रम  जितना

 शीघ्र  हो  सके  समाप्त  हो  जाये  ताकि  दूसरा

 में  उनका  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  से  बात  चीत

 करना  अधिक  उचित  होगा  ।  तथापि  में
 ऋम  आरम्भ किया  जा  सक े|

 इस  परियोजना पर  gahrator  करने  के

 कुछ  माननीय  जेसे  श्रीमती  लिये  तैयार  हूं  और  में  तत्काल  पंजाब  सरकार

 से  पत्र  व्यवहार करूंगा  । तारके इव री  सिन्हा  और  श्रीमती  इला

 चौधरी--ने  यह  सुझाव  दिया  हूँ  कि  केन्द्रीय

 सरकार  लाइट  wag  को  अपने  हाथ  में
 श्री  सामना  ने  मलनाड और  कुर्ग  में

 रेलवे  लाइनों  की  कमी  की  ओर  freer

 ले  लें  ।  इसके  सम्बन्ध  में  हमन  बहुत
 किया  हैं  ।  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  होगा  कि

 विमल  करने  के  बाद  यह  निणंय  किया  है
 हसन  और  मंगलौर  के  बीच  एक  लाइन  बनाने

 कि  लाइट  रेलवेज  के  निकट  की  सरकारी
 के  लिये  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  इस  के

 अपने  अपने  क्षेत्र  की  छोटी  लाइनों  की
 समाप्त  हो  जाने  और  निर्माण  के  सम्बन्ध  में

 स्थिति  का  विस्तृत  रूप  से  अध्ययन  करें  ।
 निर्णय  कर  लिये  जाने  के  इस  क्षेत्र  में

 और  रिपोर्टे करें  कि  लाइन के  मिलने  के
 और  लाइनें  बनाने  के  प्रशन  पर  विचार  किया

 स्थानों  पर  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  से  जायेगा  |  में  पश्चिमी  तट  के  विकास  को
 बदलना या  उसके  स्थान  पर  सड़कों की

 भी  काफी  महत्व  देता  हूं  और  रेलवे
 अवस्था  करना  लाभप्रद  होगा  या  नहीं  |

 इस  को  अच्छी  तरह  जानता हैं  ।  कोकेन
 जैसा  कि  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा ने

 क्षेत्र  भी  इस  योजना  में  आ  जायेगा  |

 कहा  बख्तियारपुर--राजगीर लाइन  के

 मामले  पर  अग्रेतर  विचार  किया  जायेगा  )  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  ने  सोनपुर

 बारासेत--बसीरहाट रेलवे  के  बारे  स्टेशन  और  उत्तर  पूर्वी  रेलवे  की  सामान्य

 जिसका  श्रीमती  इला  पाल चौधरी न  उल्लेख  स्थिति  की  ओर  ध्यान  दिलाया  है  ।  में  उन्हें

 किया  बसीर हाट  और  हसना बाद  तक  बताना  चाहता  हूं  कि  सोनपुर  स्टेशन  में

 बड़ी  लाइन  बनाने  के  पूर्वी  रेलवे  को  अवश्य  सुधार  किया  जायगा  और  में  रेलवे
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 बोर्ड  को
 प्लैटफॉर्मों

 पर  पुल
 बनाने  के  प्रीत े  द  सलेम  लाइन  के  गुणावगुण  पर  विचार  किया

 जायगा  |
 पर  विचार  करने  के  लियें  कहूंगा

 ।

 स्वामी  रामानन्द  तीर्थ  ने  हैदराबाद
 श्री  टी०  बी०  विट्ठल

 राव  ने

 राज्य  में  एक  लाइन  को  प्राथमिकता  देने  के
 वाडा--गुद्दी  लाइन  की  प्रस्तावित  दोहरी

 व्यवस्था  की  आलोचना  की  है
 ।

 में
 उ  cd

 लिये  कहा  है  ।  रेलवे  बोर्ड  हैदराबाद  से  आने

 वाले  सदस्यों  के  सुझाव  को  अवश्य  ध्यान
 बताना  चाहता  हूं  कि  इस  मामले  पर  दक्षिण

 में  रखेगा  |  रेलवे  से  बातचीत  हो  चुकी है
 और

 आसाम  लिक  के  बारे  में  कहा  गया  है
 पुर  से  मछलेरे  और  कुम्बुम  बड़ी  वैकल्पिक

 लाइन  बनाने  के  लिये  जांच  करने  का  आदेश
 कि  एक  वैकल्पिक  रास्ता  बनाने  पर  भी

 दिया गया  है  ।
 विचार  किया  जाये  |  रेलवे  बोड़  इस  प्रश्न

 पर  विचार  कर  रहा  है  और  सम्भव
 अत्र  में  दरों  और  किरायों  बारे  में

 क्षण  शीघ्र  शुरू  करना  पड़े  |

 कुछ  शाब्द  कहना  चाहूंगा
 |

 बढ़ते  हुये  व्यय

 आदिवासी  ata  में  यातायात  के
 को  देख  कर  ही  में  ने

 इन
 में  थोड़ी

 सी
 वृद्धि

 बिकास  के  set  पर  भी  दूसरी  पंच  वर्षीय  करने  का  सुझाव  दिया  था
 ।
 में  ने  इस  मामले

 योजना  के  सम्बन्ध  में
 विचार  किया  जायगा  |

 पर  पूरा  विचार  किया  है
 और  जनसाधारण

 मेरा  यह  भी  विचार  हैं  कि  पर  जो  थोड़ा  सा  भार  उसको  अनुभव

 गोविंदगढ़  और  नेपानी--रायबाग्र  कड़ियों  किया  है  ।  यह  वृद्धि  कम  से  कम  जो  कि

 के  सर्वोक्षण  आय-व्यस्क  ay  में  सम्मिलित  की  जा  सकती थी  श्रीमती  श्री

 किय  जायें  ।  सामना  गौर  डा०  कृष्णा स्वामी  इस

 प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  है  और  म  इस  के

 मुझे  खेद  है  कि  इस  सुझाव  को  कि  लिये  उन्हें  धन्यवाद  देता  हूं  ।  किन्तु  इस  सदन

 कड़ी  का  काम  में  और  दूसरे  सदन  में
 जो

 चर्चा  हुई  उस

 तुरन्त  हाथ  में  लिया  स्वीकार  नहीं  किया  से  प्रकट  होता  है  कि  इस  विषय  में  सदस्यों

 जा  सकेगा ।  इस  परियोजना को  केन्द्रीय  की  निश्चित  भावनायें  हें  |  में  स्वयं  नहीं  चाहता

 परिवहन  ate  ने  अनुमोदित  किया  था  और  कि  कोई  एसा  परिवर्तन  किया  जिस

 उसने  यह  सिफारिश की  थी  कि  इस  पर  से  जनसाधारण  को  कष्ट  हो  ।  इसलिये  मेरा

 खण्डवा--हिंगोली कड़ी  के  साथ  विचार  प्रस्ताव  यह  &  fe  यद्यपि  किरायों
 का

 वर्द्धमान

 किया  जाये  ।  खंडवा--हिंगोली कड़ी  को  आधार  बनायें  रखा  जाये  साधारण  गाड़ियों

 प्राथमिकता दी  गई  ताकि  उत्तर  और  द्वारा  तीसरे  दर्ज  की  ऐसी  यात्रा  के  लिये

 दक्षिण  के  मीटर  गजों  को  मिलाया  जा  सके I  जो  ५०  मील  से  कम  हो  किराये न  बढ़ाये

 दक्षिणी  मीटर  गजों  को  मिलाने  के  लि  जायें  |  इस  से  रेलवे  को  लगभग  १  करोड़

 बंगलौर  से  सलेम  तक  की  वैकल्पिक  कड़ी  era  की  हानि  होगी
 ।

 चूंकि  अधिक  दूरी

 अधिक  वांछनीय  बताई  गई  है  ।  के  यात्री  डाक  अथवा  एक्सप्रैस  गाड़ियों

 सलेम  लाइन  की  लागत  और  यातायात  की  से  जाते  हें  उन  के  हित  के  लिये  प्रधान

 सम्भावना  जानने  के  लिय  एक  सर्वेक्षण  का  आधार  के  किराये  शरू  करना  आवश्यक  है  |

 आदेश  दिया  गया  हैं  और  में  ने आय-व्यस्क  भाषण  में  जिस  आधार

 सत्य मंगलम  परियोजना  और  का  उल्लेख  किया  उसे  कायम  रखा
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 एल०  बी०

 जायेगा  |  तथापि  यदि  हमारी  वित्तीय  स्थिति  श्री  Uso  बी०  शास्त्री  :  में ने  इस  चीज़

 पर  इसलिये  ज्यादा  नहीं  कहा  कि  कटमोदशन्स अनुकूल  तो  वाद  में  में  वृद्धि  के  प्रस्ताव

 सदन  के  सामने  रखूंगा  ।  में  यह  सवाल  उठने  वाला  हू  और  उस  पर

 काफी बहस  भी  होगी  ।  लेकिन में  यह  बतलाना
 फुटकर  माल  की  दरों  में  वृद्धि  और

 सरचार्ज  लगाने  की  भी  आलोचना  की  गई
 चाहता  हुं  कि  हमारी  पालिसी  इस  नम्बर

 में  बहुत  साफ  और  हम  चाहते  हें  कि
 जो

 हू  ।  इस  से  आय  कमाने  का  कोई  इरादा  नहीं
 कोटा  हरिजन  भाइयों  के  लिये  मुक़र्रर  हूँ

 था  ।  केवल  जनता  द्वारा  प्रयोग  के  लिये

 अधिक  feat  उपलब्ध  कराना  था  |  परन्तु
 वह  पुरा  किया  जाय  ।  उनको  यह  भी  मालूम

 है  कि  इस  सिलसिले  में  इधर  रेलवे  में  काफी
 मेरा  प्रस्ताव  यह  ह  कि  फूटकर  माल  के  मामले

 तरक्की
 हुई  है  और  जो  नियुक्तियां हुई  हैं में  २०  मन  तक  सरचाजँ  22),  प्रतिशत  से

 घटा  कर  ६*/.प्रतिशत  कर  दिया  जाये  और
 उनमें  शिड्यूल  कास्ट  वालों  की

 तादाद  काफी

 बढ़ी है  :
 फटकर  माल  के  लिये  कम  से

 कम
 भाड़ा

 १  रुपये  ८  आने  की  बजाय  १  रुपया  रखा
 श्री  घूसिया  :  परन्तु  उतनी  नहीं  जितनी

 जाये  ।  इन  प्रस्तावों  से  बचत  तो  अवस्य  कम  कि  होनी  चाहिये  ।

 हो  जायेगी  किन्तु  सदन  को  संतोष  होगा  |
 श्री  एल ०  बी०  शास्त्री  यह  तो  में

 श्री  घुसाया  बस्ती--मध्यपुर्व  खुद  मान  रहा  हूं  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि  प्रा

 q  हो  ।  में  यह  कहता  हूं  कि  संख्या  बढ़ी

 अनुसूचित
 :
 में  एक  सवाल  पूछना  है  ।  और  माननीय  सदस्य  को  यह  भी  मालूम

 चाहता  हुं  ।  मिनिस्टर साहब  बहुत से  हैं  कि  हमने  लगभग  साठ  साठ  जगहों  के  लिये

 सवालों  का  जवाब  दिया  लेकिन  मुझे  दुःख  विज्ञापन  दिया  है  और  उसमें  कहा  हैं  कि  उनमें

 @  कि  उन्होंने  रेलवे  सर्विसेज  में  शिड्यूल  केवल  शिड्यूल  कास्ट  के  लोग  ही  लिये  जायेंगे

 कास्ट  और  शिड्यूल  ager  की  भरती

 के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  ।  प्राविसेज़  के  को  पुरा  किया  जाय  ।  तो  हमारी  कोशिश

 निरन्तर  उसी  तरफ  उनको  यह  भी  मालूम केशन  मिनिस्टर  और  सेंटर  के  एजूकेशन

 मिनिस्टर  कहते  हू  कि  हम  शिड्यूल  कास्ट  हू  कि  हमने  कमीशन  में  शिड्यूल  कास्ट दि

 और  दिड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लड़कों  की  मांग  को  मेम्बर  भी  बनाया  हे  ताकि  भरती  के

 पूरी  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  उनकी  तादाद  थारे  में  यह  शिकायत  न  रहे  कि  उनकी

 बहुत  ज्यादा  हो  गयी  है  ।  इसलिये  वह  सम  ध्यान  नहीं  दिया  जातीं  |  अब  यह  सिलेक्शन

 को  स्कॉलरशिप नहीं  दे  सकते  दूसरी  तरफ  इन्टरव्यू  का  और  इम्तिहान  का  मामला

 हमारे  लड़के  जो  रेलवे  सर्विसेज  के  लिये  ऐसा  नहीं  हैं  कि  जिसमें  आप  यह  आशा  रखें

 एप्लाई  करते  हें  तो  रेलवे  आधारिटीज्ञ  कहती  कि  जितने  आपके  आदमी  आते  हें  वह  सब

 @  कि  हमको  आपको  ठीक  आदमी  नहीं  मिलते  के  सब  ले  लिये  जायें  ।  इम्तिहान

 हूं  ।  इसलिये  में  रेलवे  मिनिस्टर  साहब  से  नम्बर  मिलेंगे  ।  कुछ  लोग  रह  ही  जायेंगे  ।

 प्रार्थना  करूंगा  कि  ag  बतलाने  की  कृपा  ती  इस  भावना  से  प्रेरित  हो  कर  बात  नहीं

 करे ंकि  अब  शिडयूल्ड  कास्ट  शर  शिड्यूल  कहनी  चाहिये  कि  जबरदस्ती  हो  रही  है

 ट्राइब  वालों  के  रिक्रूटमेंट  के  बारे  में  उनकी  कौर  बेइन्साफ़ी  हो  रही  है  ।  में  नहीं  कहा

 क्या  नीति  रहेगी
 ।

 कि  जितन  करना  चाहिये  उतना  हो  जज  हूँ  +
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 उसमें  कमी  है  उसको  में  मानता  हूं
 ।

 उससे  होने  वाले  वर्ष  के  बोर्ड

 मुझे  इन्कार  नहीं  है  ।  लेकिन  आपको  अपने
 के  निमित्त  राष्ट्रपति  62%  3,000.

 रुपये तक  की  राशि दी  जायें  पड दिल  में  यह  ख्याल  नहीं  रखना  चाहिये
 कि

 मेरे  दिल  में  कुछ  और  है  या  में  यह  नहीं  चाहता  श्री  नम्बियार  :  में  अपने  कटौती  प्रस्ताव

 कि  हरिजन  भाइयों  का  जो  है  वह  नहीं  पढ़ना  क्योंकि में  इन
 संख्या  दे

 ज्यादा  से  ज्यादा  पुरा  न  हो
 ।  रहा  हूं  ।  में  कुछ  और  संगत  बातें

 चाहता हूं  ।

 श्री  ठी०  वी०  रिंगाल  राव  चूंकि

 हुक्म  सिह  पीठासीन
 रेलवे  मंत्री  ने  दुर्घटना  समिति  की

 मूल  रिपोर्ट  प्रकाशित  करने  के  बारे  में  कुछ  दुर्भाग्यवश सामान्य  चर्चा  के  दौरान

 नहीं  क्या  में  जान  सकता  हुं  कि  क्या
 मे  हम  रेलवे  प्रबन्ध  के  प्रशासनीय  पहलू  पर

 वह  अपने  निर्णय  पर  पुनर्विचार  करेंगे  था
 सविस्तार  चर्चा  नहीं  कर  सके  थे  ।  किन्तु

 नहीं ?  रेलवे  एक  ऐसा  विशाल  विषय
 कि

 श्री  एल०  ब०  शास्त्री :  माननीय  मंत्री  रेलवे  प्रशासन  के  सब  पहलू  इस  की  चर्चा

 के  अधीन  लिये  जा  सकते  हें  ।  हम  रेलवे श्री  शाहनवाज  खां  का  भाषण  सुन  चुके  हैं  |

 यदि  उन्हें  कोई  और  सुझाव  देना  तो  मुझ  के  निवृत्त  और  नये  सदस्यों  का  बहुत  आदर

 से  कहें  ।  मेरे  विचार  में  श्री  शाहनवाज़  मूल  करते हे  ।

 रिपोर्ट  प्रकाशित  नहीं  करना  चाहते  ।
 पंडित  डी०  एन०  तिवारी

 :
 प्रश्न  काल  के  बाद  यह  निर्णय  किया

 गया  था  कि  जो  सदस्य  सामान्य  चर्चा  में
 १९५५.५६  के  लिए  अनुदानों  की

 भाग  ले  चुके  उन्हें  बोलने  का  अवसर  नहीं

 मांगें--रेलवे  दिया  बल्कि  अन्य  सदस्यों  को  दिया

 सभापति  महोदय  :  अब  ह  दूसरी  जायगा  ।

 अनुदानों  की  मांगों  पर  मतदान

 शुरू  करेंगे
 ।

 सदस्यों  ने  बहुत  से  कटौती  सभापति  महोदय  :  यह  कोई  कठोर

 प्रस्तावों  की  सूचनायें  दी  हे  ।  माननीय  नियम  नहीं  हो  सकता  ।  जिन्होंने  कटौती

 सदस्य  और  ग्रुपों  के  नेता  जो  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किय  उन्हें  भी  समय  दियाः

 चन, ्  उन  की  संख्यायें  सचिव  को  दे  दी  जायें  ।
 जाना  है

 ।
 किन्तु  जो  सदस्य  अब  बोल

 यदि  माननीय  सदस्य  उपस्थित  हों  और  उन्हें  उसी  मांग  पर  फिर  बोलने  का  अवसर

 प्रस्ताव  स्वयं  नियमानुकूल  तो  इन्हें  प्रस्तुत  नहीं  दिया  जायगा  ।  अब  मांग  संख्या  १  और

 समझा  जायेगा
 कटौती  प्रस्तावों  पर  चर्चा  की  जा  सकती  हैं  ।

 श्री  नम्बर
 :

 किन्तु  हम  मांग  संख्या

 १--रेलवे  बोड़  पर  चर्चा  शुरू  कर  सकते
 श्री  नम्बियार

 हम  गत  रेलवे ats

 के  लिये  आदर  का  भाव  रखते  हूं  और  आशा
 हैं  ।

 मांग  संख्या  १--रेलवे  बोड़ें
 करते  हें  कि  नया  रेलवे  aye  और  अधिक

 सन्तोषजनक  कायें  कर  के  क्योंकि

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  यह  है  कई  एक  विषय  एसे  हें  जिन्हें  गत  ate  ठीक

 ३३  १९५६  को  समाप्त
 प्रकार  नहीं  निपटा  सका  हैं  ।
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 कर्मचारियों के  विषय  को  ही  लीजिय े।  करना  उसके  लिय  असम्भव  सी  बात  ह  |

 बहत  कम  लोगों  को  छोड  कर  शव  सभी  और  बहुत  संकुचित  प्रकार  के
 वाद-विषय

 कर्मचारी  रेलवे  प्रयास  के  बरताव  से  दुखी  उसके  सामने  उठाय  जा  सकते  हें  ।  उदाहरणाथ

 हूँ  ।  रेलवे बोर्ड  अथवा  मुख्य  प्रबन्धकों को  कर्मचारियों की  छटटी  की  बात  तो  इनके

 भेज  जान  वाल  अभ्यावेदन ों का  उत्तर  तक  सामने  लाई  जा  सकती  हैं  किन्तु  यह  प्रशन

 भी  नहीं  मिलता  ।  दक्षिण  रेलवे  पर  आठ  उनके  निर्देश-पदों में  सम्मिलित  नहीं  ह

 कि  क्या  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों महीन से  १२  महीन  तक  शव  यात्रा भत्ता

 देन में  लग  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  रेलवे  प्रशासन  की  आपूर्ति ठीक  ढंग  से  हो  रही  है  या  नही ं।

 मे  अकाय कुशलता बढ़  रही  हू  |  इसके  निर्देश-पदों  का  विस्तार  होना  अनिवाय

 है  ।  यदि  मंत्री  महोदय  इन  में  कुछ  एक  विषय

 रेलों  का  विलय  तो  हुआ  हे  किन्तु  वह  और  सम्मिलित  करने  को  उद्यत  हों  तो  में

 कहां  तक  सफल  रहा  है  यह  अभी  निश्चित  कुछ  एक  सुझाव  इस  विषय  में  दे  सकता  हूं

 रूप  से  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  दक्षिण  रेलवे  कर्मचारियों का  उनके  काम  का  गुण  प्रकार

 में  ६,०००  मील  लाइन  का  fad  क्षत्र  हूं  के  अनसार  उचित  रूप  से  वर्गीकरण  होना

 जिस  में  कितनी  ही  पुरानी  रेलें  सम्मिलित  चाहिये  ।  वर्तमान  वर्गीकरण  ठीक  प्रकार  से

 यह  रेलें  पुना  से  लेकर  ट्टीकोरिन  तक
 नहीं  हुआ  है  ।  कई  एक  कर्मचारी  लगभग

 फैली हुई  इस  में  से  पांच  क्षत्र  एक  ही  प्रकार  का  कार्य  करते  ga  भिन्न
 आ  जाते  इन  सब  के  लिय  मद्रास में  एक  भिन्न  वेतन  प्राप्त  कर  रहे  एक  इजन

 मुख्य  प्रबन्धक  बिठा  दिया  गया  हूं  जिस  से  ड्राइवर  को  दूसरे  इंजन  ड्राइवर  से  केवल

 आशा  की  जाती  ह  कि  ag  इस  सार  ढांचे  इसी  कारण  कम  वेतन  दिया  जा  रहा हैं  कि

 को  संभाल  सकेगा  ।  यह  कहन  को  तो
 एक  मेट्रिक  पास  है  और  दूसरा  मेट्रिक  पास

 सी  बात  जान  पड़ती  हे  feed  वास्तव  में  नहीं &  |

 कार्यकुशलता का  अभाव  ही  रहता  हे  ।

 टैम्बोरिन  के  किसी  कर्मचारी  को  बदल  उत्तरदायित्व वही  है  ।  फिर  भी  केवल
 कर  पूना  भेजा  जा  सकता  हे  जिस  से  प्राय  इसलिये  उसको  हानि  उठानी  पड़ती  हें
 न  केवल एक  तामील  भाषाभाषी  व्यक्ति

 कि  उसन  मंद्रीकुलशन की  परीक्षा  नहीं  पास

 महाराष्ट्रीय क्षत्र  में  जा  नियुक्त  होता  है  की  होती  है  ।  एसी  पाबन्दी  यदि  किसी  एसी

 अपितु  वह  एक  नवीन  वरिष्ठता  सूची  में  टेक्निकल परीक्षा  के  लिय  जिसमं

 जा  पड़ता है  उत्तीर्ण होना  ड्राइवर  होन  से  पहले  आवश्यक

 तो  बात  और  थी  ।  यही  बात  फायरमेन

 के  सम्बन्ध में  हैं  । अब  एक  सदस्य वाल  न्यायाधिकरण

 को  लीजिये  ।  रेल  कर्मचारियों को  इस  za

 टीकरण  के  बारे  में  बहुत  कुछ  शिकायतें हैं  सभापति  महोदय  :  मेरा  विचार है  कि

 योंकि इसे  नियत  हुए  तो  तीन  वर्ष  हो  चुक  माननीय  सदस्य  को  अभी  और  समय  की

 हैं  किन्तु  वहू  कुछ  अधिक  काम
 नहीं

 कर  पा  आवश्यकता
 होगी

 |  इसलिये अब  हम

 रहा  अब  तक  तीन  हज़ार  याचिकायें  सरकारी सदस्यों  सम्बन्धी  *  को  आरम्भ

 उस  के  माम  आ  चुकी  जिनका  fog  करेंग |  रग  |
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 तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 और  पन्द्रहवें  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  को
 ग़र  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 गई  और  फिर  सभा  से  उसको  स्वीकार  करने
 तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 की  सिफारिश  की  गई  ।  इसके  परचा  श्रीमती

 उन्नीसवां  प्रतिवेदन  रेण  चक्रवर्ती  के  विधेयक  के  वर्गीकरण  पर छ

 विचार  किया  गया  और  समिति  ने  सिफारिश
 सभापति  महोदय

 :
 सभा  को  ज्ञात  होगा

 कि  हमें  श्री  अल्तेकर के  २४  Quy
 की  उसे  वर्ग  में  रखा  जाये  |  यह  ठीक  है

 कि  सभा  फिर  से  विचार  कर  सकती
 के  प्रस्ताव  पर  अग्रेतर  विचार  करना  हैं  ।  उसी

 के  साथ  २४  १९५४  का  श्रीमती  परन्तु  एक  बार  निर्णय  करने  के  बाद  सभा

 को  यह  निर्णय  करना  होगा  कि  क्या  वह
 रेणु  चक्रवर्ती  का  एक  संशोधन  भी  हैं  |  अब  में

 फिर  से  विचार  करने  को  तैयार  है  ।

 देखता  हूं  कि  उसी  प्रकार  का  एक  और  विधेयक

 हे  और  उसी  प्रकार  का  एक  और  संशोधन  सभापति  महोदय  :  अन  में  श्रीमती  रेणु

 भी  है  ।  श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  उपस्थित  नहीं  चक्रवर्ती  के  संशोधन  पर  सभा  का  मत  लूंगा  ।'

 फिर  भी  में  आज  प्रत्येक  सदस्य  को  जिसने

 आज  संशोधन  रखा  हो  बोलने  का  अवसर
 सभापति  महोदय  द्वारा  श्रीमती  रेणु

 चक्रवर्ती  का  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा

 श्री  तुषार  चटर्जी
 गया  तथा  अस्वीकृत हुआ  |

 इस  विधेयक  का  देश  राष्ट्रीय
 सभापति  महोदय  :  अब  में  श्री  अल्तेकर

 अवस्था
 से  बहुत  घनिष्ट  सम्बन्ध है  |  इसका

 उद्देश्य  बिजली  संभरण  समवायों  के  लाभ  के  मूल  प्रस्ताव  पर  सभा  का  मत
 a

 यह को  एक  नई  रीति  से  आंकना  हैं  और  इसमें

 लाभ  आंकने  में  कर्मचारियों  की  बोनस  की  कि  यह  सभा  गैर-सरकारी

 मांग  को  भी  सम्मिलित  कर  लिया  जाना  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों

 भी  अभिप्रेत  है  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  सम्बन्धी  समिति  उन्नीसवें

 हैं  जिसका  सम्बन्ध  केवल  नियोजकों  के  लाभ  २२

 से  ही  नहीं  हैं  वरन्‌  देश  की  सम्पूर्ण  १९५४  को  समक्ष

 अवस्था  से  हैं
 ।

 इस  लिये  यह  बहुत  ही  उपस्थापित  किया  गया  सहमत

 पर्ण  विषय  है  और  वर्ग  | लिमन |  में  रखे  जाने
 हे

 योग्य है  ।
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 श्री  अल्तेकर  क

 इसी  वर्गीकरण  के  सम्बन्ध  में  सभा  का  मत

 लिया  जाने  वाला  था  ।  २२  १९५४
 इक्कीसवां  प्रतिवेदन

 को  श्री  साधन  गुप्त  के  विधेयक  पर  समिति
 श्री  झाल्तेकर  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 में  चर्चा  हुई  थी  परन्तु  उस  समय  वह  यह  सभा  गैर-सरकारी

 स्थित  नहीं  थे
 ।

 समिति  उन  सब  विधेयकों  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 को  देखते
 जो

 उसके  सामने  रखे  गये  सम्बन्धी  समिति  '  इक्कीसवें

 यह  निर्णय  किया  था  कि  इस  विधेयक  को  प्रतिवेदन  जो  २  १९५५

 वर्ग  में  रखा  जाये  ।  १६  १९५४  को  सभा के  समक्ष  उपस्थापित  किया
 को  सभा  ने  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  गया  सहमत  मैच
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 area

 यह  प्रतिवेदन उन  विधेयकों  के  लिये  १९४७  में  अग्रेतर  संशोधन

 समय  का  नियतन  करने  के  सम्बन्ध में  है
 करने  वालें  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 जिनका  उल्लेख  आज  की  ध  सूची  में  की  अनुमति दी  जाये  ।

 किया  गया  है  तथा  उन  दो  विधेयकों  के  सभापति महोदय  :  प्रदान  यह  है

 करण  के  सम्बन्ध  में  है  जो  समिति  के  सामने  औद्योगिक  विवाद

 रखे  गये  थे  ।  में  सभा  से  इस  प्रतिवेदन  को
 १९४७  में  अग्रेतर  संशोधन

 स्वीकार  करने  की  सिफारिश  करता  हूं  ।  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 सभापति  महोदय :  यह  करने  की  अनुमति  दी  जाये
 ।'

 यह  सभा  गैरसरकारी
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 |

 सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों
 टी०  बो०  विट्ठल  राव

 :
 सम्बन्धी  समिति  इक्कीसवें

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 प्रतिवेदन  जो  दो  १९५५
 कनाट

 सभा  के  समक्ष  उपस्थापित

 किया  गया  सहमत  है  1.0  बलात  अथवा  अनि वा यें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  श्रम  निवारण  विधेयक
 te  ees

 खान
 )

 विधेयक
 सभापति  महोदय  :  अत्र  सभा  २४  fear

 १९५४  को  श्री  डी०  सी०  शर्मा  द्वारा

 धारा  ३३  तथा  4.0  का  संशोधन
 प्रस्तुत  किये  गये  प्रस्ताव  पर  अग्रेतर  चर्चा

 श्री  टो०  बी०  विट्ठल  राव  :
 करेगी  ।  प्रस्तावक  अपना  भाषण  समाप्त

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  खान
 कर  चुके  हैं  ।  श्री  आर०  फे ०  चौधरी  बोल

 १९५२  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले
 रहे थे  ।

 विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति
 दी  जाये  ।  श्री  आर०  को०  चौधरी  :

 सभ:पति  महोदय  :  | प्ररन यह ह यह  है  :
 मुझे  जो  कुछ  कहना  था  वह  में  लगभग  कह

 चुका  था  परन्तु  में  एक  दो  बातें  पूछना  चाहता
 ५

 खान  १९५२

 में  अग्रेतर  ANI  करने  वाले
 था  ।  इस  विधेयक  के  प्रस्तावक  ने  भारतीय

 वन  १९२७  तथा  बम्बई  सिचाई विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  पी  अधिनियम  को  अपवाद  के  रूप  में  रखा  है  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  इन  दो

 अधिनियमों का  सम्बन्ध  ह  इसके  अन्तर्गत श्री  उ०  बी०  विट्ठल  राव  :  में  विधेयक

 को  पुरः  स्थापित करता  हूं  ।
 काम  करने  वाल  श्रमिकों  के  काम  के  घंटे

 निकिल  पिगी  ा
 वही  होंग

 जो
 अपनी  इच्छा  से  काम  करने  वाले

 औद्योगिक  विवाद  ( aarters ) )
 श्रमिकों के  होते  हें  या  उन  से  अधिक  समय

 विधेयक  तक  काम  कराया  जा  सकेगा  ।  दूसरी  बात  में

 यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  यह  भारतीय
 नये  परिच्छेद  ५  की  प्रविष्टि

 वन  जिसके  अनुसार  सब  श्रमिकों

 श्री  टी०  ato  विट्ठल  राव
 :

 को  नक़द  मज़दूरी देना  आवश्यक  ठहराया

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  औद्योगिक  विवाद  गया  आसाम  राज्य  में  भी  लागू  होगा  |
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 श्रम  निवारण  विधेयक

 आसाम  राज्य  में  एक  विशेष  प्रकार  की
 ही  साथ  एसी  स्थिति  भी  उत्पन्न  न  होने  पाये

 व्यवस्था  हैं  जिसे  कहते  हें  इसके  कि  वे  अनुचित  रूप  से  अधिक  मजूरी  मांगने

 अनुसार  कुछ  भूमि  ग्रामवासियों  को  दे  दी  लगें  ।

 जाती  है  जिस  के  लिये  सरकार  उनसे  कोई  सरकार इस  विधेयक  को  म  ने  चाहे

 नहीं  लेती  है  परन्तु  उसके  स्थान  पर  न  माने  पर  में  आशा  करता  हूं  कि  सरकार

 सरकार  साल  में  कई  बार  उन  से  काम  कराने  इस  विधायक  के  मूलभूत  सिद्धान्त  को  अवस्य

 का  अधिकार  रखती  है  जिसके  लिये  उनको  स्वीकार  करेगी ।

 कोई  नगद  मजूरी  नहीं  दी  जाती  है  ।  काम

 न  करन  पर  उन  को  इस  में  रहने  थी  बीरेन  दत्त

 के  अधिकार  से  वंचित  कर  दिया  जाता  है  ।  में  भी  त्रिपुरा का  प्रतिनिधि  हूं  जहां  बलात्‌

 इसकी  भूमि  सरकारी  सम्पत्ति  होती  है  ।  श्रम  कराया  जाता  हैं  |  त्रिपुरा  में  एक  प्रथा

 टाइरान  के  नाम  से  प्रसिद्ध  है
 ।

 वह  प्रथा यह  एक  प्रकार  का  बलात्‌  श्रम  ह  जिससे

 जनता  में  बड़ा  रोष  उत्पन्न  होता  है  ।  इससे  यह  हे  कि  ग्रामवासियों से  सरकारी

 तो
 अच्छा  यह  है  कि  जिंस  भूमि  पर  ग्रामवासी  कारियों  के  लिये  |  कराम  कराया  जाता

 रहते  हे  वह  उन  को  लगान  पर  दे  दी  जाय  है
 और

 उन  को  किसी  प्रकार  की  मजूरी  नहीं

 और  उन  से  जो  काम  लिया  जाये  उसके  लिये  दी  जाती  है  ।  यदि  कोई  इनकार  करे  तो  उस  को

 उनकों  नक़द  मजूरी  दी  जाया  करे  ।  तुरन्त  ही  शारीरिक  दण्ड  दिया  जाता  है  |

 पद्मा बिल  नामी  एक  ग्राम  में  हो  कर  एक
 बलात्‌  श्रम  कराना एक  बहुत  ही  पुरानी

 सचिव  गुजर  रहा  था
 ।

 वहं  व्यक्ति
 सम्भवतः

 प्रथा  हैं  जिसका  अब  लोप  हो  चुका  है  ।

 इस  अपराध  का  दोषी  भविष्य  में  राज्य  ही
 अब  भी  त्रिपुरा सरकार

 सचिव  है

 रामकुमार  ठाकुर  नामक  एक  सरदार
 गांव

 पाया  जायेगा
 ।  इस  लिये  मेरा  सुझाव  है  कि

 में  गया  और  उसने  गांव  वालों  से  सहायता
 चूंकि  कहीं  कहीं  बलात्‌  श्रम  करान  का  चलन

 करने  को  कहा  ।  उस  समय  गांव  में  के  सभी अब
 भी  पाया  जाता  हैं  इस  लिये  नियम  यह

 पुरुष  खेतों  में  काम  करने  गये  हुये  थे  केवल
 बना  दिया  जायें  कि  बलात्‌  श्रम  के  लिये

 हर  दशा  में  मजूरी  दी  जाय ।  एसे  स्थानों  स्त्रियां  ही  गांव  में  उपस्थित  थीं  जो
 उसकी

 आवाज़  पर  उसकी  सहायता के  लिये  तुरन्त जेसे  कि  उत्तर  पूर्वी  सीमान्त

 जहां  ऐच्छिक  मजदूर  कठिनाई  से  मिलते  ही  उपस्थित  नहीं  हुई  ।  इस  पर  सरदार  ने

 हूं  कभी  कभी  थोड़  बहुत  मज़दूरों  की  बड़ी
 स्त्रियों को  मारना  आरम्भ कर  उसके

 बाद  गोली  चलाई  गई  जिस  में  तीन  लड़ा  यों
 सख्त  ज़रूरत  पड़  जाती  है  जैसे  सरकारी

 नौकरों या  स्वयं  राज्यपाल  के  दौर ेके  समय |  जान  से  मारी  गईं
 ।  इस  मामल  की  जांच

 कराने  की
 भी

 मांग
 की

 गई  परन्तु  कोई
 यदि  यह  अधिनियम  वहां  लागू  कर  दिया

 गया  तो  सरकारी  काम  के  लिये  भी  किसी  जांच  नहीं  की  गई  |

 से  बलात्‌  श्रम  नहीं  लिया  जा  सकता  है  ।  त्रिपुरा  की  जनता  इस  प्रथा  से  इतनी

 इस  कठिनाई
 को

 दूर  करने  के  लिये  सरकार
 घृणा  करती  है

 कि
 कितने  ही  ज्ञापन  इसके

 को  चाहिये  कि  कुछ  श्रमिकों  को  स्थायी
 विरुद्ध  सरकार  के  पास  भेज  जा  चुक  हें

 रूप  से  नौकर  रख  चाहे  उनके  लिये  सारे  त्रिपुरा  की  यह  प्रथा  सरदारों  के  द्वारा  चलाई

 समय  का  काम  न  और  आवश्यकता  जाती  हैँ  ।  ऐसी  प्रथाओं  को  अनुसूचित  जाति

 पड़ने  पर  उन  से  काम  लिया  जाये  ।  साथ  आयुक्त  के  प्रतिवेदन  में  प्रणाली
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 बीरेन

 ने  इस  काम  को  करने  के  लिये  त्रिपुरा  में कहा  गया  है  ।  सब  से  विचित्र  बात  तो  यह  हैं

 कि  इस  क्षेत्र  में  प्रजातन्त्र  को  क्रियान्वित  गढ़वाली  सैनिकों  का  एक  दस्ता  भेजा  जिसे

 करने  के  लिये  बड़  विचित्र  तरीक़  अपनय  इस  प्रकार  का  बलात्‌  श्रम  कराने  के  लिये

 जा  रहे  हें  ।  यही  मुतादार  जो  अत्याचार  काम  में  लाया  जाता  है  ।  आदिम  जातीय

 और  दमन  करते  हैं  और  अपने  तथा  राज्य  व्यवसायों के  ऐसा  करते

 करते  अधिकारियों का  साहस  इतना  बढ़ के  लिये  बलात्‌ श्रम  कराते  दिल्‍ली  में

 आदिम  जातीय  जनता  के  प्रतिनिधि  बनाकर  गया  है  कि  जो  अभागे  शरणार्थी  gat  पाकिस्तान

 लाये  जाते  हैं  ।  २६  जनवरी  के  उत्सव  के
 से  भाग  कर  त्रिपुरा  में  आये  हैं  और  जिन  को

 जंगली  क्षेत्र  में  कुछ  भूमि  का  आवंटन  कर सरदार  राम  कुमार  ठाकुर और
 उसके

 जिनके  विरुद्ध  न्यायालय  में  बलात  दिया  गया  है  उन  से  भी  वह  पुनर्वास  के  नाम

 श्रम  कराने  के  और  लोगों  को  जान  से  मार  पर  इसी  प्रकार  काम  कराते  हें  ।  परन्तु  जब  यह

 डालने  के  मामले  चल  रहे  मुख्य  आयुक्त
 शरणार्थी  भूमि  को  साफ  कर  लेते  हूं  तो

 द्वारा  आदिम  जातीय  जनता के  प्रतिनिधि  पास  के  धनी  व्यक्ति  आकर  उस  भूमि  को  क्रय

 कर  लेते  हें  या  नीलाम  में  लेते  बेचारे
 चुने  गय  थे  और  वे  सरकार  के  खर्चे  पर  यहां

 आये थे  |
 दीक्षार्थियों को  यह  विश्वास  नहीं  होता  है

 कि  उन  को  भी  इस  भूमि  पर  खेती  करने

 जब  तक  त्रिपुरा  में  वन  अधिनियम  का  अवसर  भी  मिलेगा

 लागू  नहीं  था  या  जनता  को  जंगली  क्षेत्र  से
 में  श्री  आर०  के०  चौधरी  का  भाषण

 लाभ  उठाने की  कुछ  रियायतें  प्राप्त
 बहुत  ध्यान  से  सुन  रहा  था  ।  उन्होंने  कहा  कि

 परन्तु  अब  तो  सारा  त्रिपुरा  ही  रक्षित  अन्य

 कुछ  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  बलात्‌  श्रम
 प्रदेश  घोषित  कर  दिया  गया  इस  जंगली

 क्षेत्र  के  निवासियों  से  सरकार  तीन  चार
 कराये  बिना  प्रशासन  चल  ही  नहीं  सकता

 है  ।  मुख्य  आयुक्त  और  उसके  कर्मचारियों
 मास  मुफ्त  श्रम  कराती  है  और  जब  ये  लोग

 जंगल
 को

 साफ  कर  चुकते  उसको  जला
 से  जब  हम  लोग  इस  अत्याचार  की  शिकायत

 करते  हें  तो  वह  भी  ठीक  यही  उक्ति  पेश
 चुकते  तो  उन  को  कोई  भी  मजूरी  दिये

 करते  हें
 ।

 कुछ  भी  हो  हमारे  मित्र  श्री  आर०

 बिना  दूसरे  क्षेत्रों  में  भगा  दिया  जाता  हू  और

 उस  भूमि  को  सरकार  दूसरे  धनी  व्यक्तियों

 के ०  चौधरी  ने  यह  तो  स्वीकार  किया  ही  हैं

 कि  जब  कभी  बलात्‌  श्रम  कराया  जाये  तो

 को  लगान  पर  दे  देती  है  ।  जब  वे  नये  क्षेत्र

 में  आकर  बस  जाते  हें  तो  उसी
 '  उसकी  मजूरी  अवश्य  दी  जाये

 मेरा  यह  निवेदन  ह  कि  बलात्‌  श्रम
 प्रथा  के  अनुसार  उनसे  कहा  जाता  है  कि  तुम

 सरकारी  जंगल  का  प्रयोग  कर  रहे  हो  इस
 को  किसी  प्रकार  से  भी  प्रोत्साहन

 न  दिया  जाय  ।  त्रिपुरा  में  और  अन्य
 लिये  तुम्हें  काम  करना  पड़ेगा  |

 कई  स्थानों पर  बेगार  ली  जा  रही

 aq  विभाग  यह  काम  पेट्रोल  पुलिस  के  वेतन  देने  का  दूसरा है  और  यह

 द्वारा  कराता  है  ।  जब  वहां  के  स्थानीय  प्रत  दूसरा  है  जो  सामन्तशाही के  ;  कारण

 मियों  जो  पुलिस  विभाग  में  इस  प्रकार  पैदा  हुआ  ।  हमें  वन  अधिनियमों  का  इस

 आदिम  जातीय  व्यक्तियों  पर  अत्याचार  प्रकार  से  संशोधन  करना  चाहिये  जिससे

 करने  से  इनकार  कर  दिया  तो  भारत  सरकार  कि  बलात्‌  श्रम  न  लिया  जा  सके
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 are  सामुदायिक  परियोजनाओं  तथा  हासिल  हैं  ।  लेकिन  साथ  ही  वहां  पर  जब

 काम  होता  हैं  तो  किसी  fea  की  कोई  weet
 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवाओं  में  जनता  का  प्हूर्ष ्

 सहयोग  प्राप्त  हो  सके  ।  नहीं  मिलती  और  हमारे  लोगों  को  वहाँ

 पर  जाकर  काम  करना  पड़ता  कोई  आदमी

 श्री  हेम  राज  जो  बिल
 तब  घर  पर  नहीं  रह  सकता  ।  इसलिये  में

 दार्मा  जी  ने  हाउस  के  सामने  प्रस्तुत  किया  समझता हूं  कि  जो
 पुराने

 ea
 बने  हें  जिनकी

 उसके  जो  स्टेटमेंट  आफ़  आब्जेक्शन  एण्ड
 वजह से  पब्लिक  को  खास  तौर  पर  तकलीफ

 रिजर्व हें  उसमें  उन्होंने  इन  बातों का  खास
 होती  है  उनको  बदलने  की  सख्त  जरूरत

 तौर  पर  उल्लेख  किया  है  ।  एक  बात  तो  यह
 है  ।  यह  सही  है  कि  भारत  के  संविधान  में

 है  कि  जबरदस्ती  लोगों  से  मजदूरी  के  बगैर
 यह  चीज़  आ  चुकी  है  कि

 सब
 तरह

 की
 बगार

 काम  न  लिया  जाय  और  दूसरी  बात  यह  हैं  बन्द  की  जाती  है  लेकिन  अगर  इस  किस्म
 कि  उस  काम  के  लिये  जितनी  मजदूरी  उसे  की  बेगार  कहीं  पर  रायज  |  और  जबरदस्ती

 वाजिब  मिलनी  चाहिये  उससे  कम  मजदूरी  लोगों  से  काम  कराया  जाता  तो  आज  जब

 देकर  उनसे  काम  न  लिया  जाय  ।  इस  क़िस्म
 कि  संविधान में  हम  हर  प्रकार की  बेगार

 की  बेगार  लेने  की  एक  दो  मिसालें  में  fad
 को  अनुचित  क़रार  दे  चुके  बेगार

 को  बन्द

 पंजाब  के  मुताल्लिक़  रखूंगा  क्योंकि  जो  हालात  करने  के  लिये  उसमें  और  ज्यादा  qatar
 पंजात्र  में  इस  वक्‍त  मौजूद  हें  उनमें  से  एक  तबदीली की  जरूरत  है  ।  इसी  प्रकार आप

 का  तो  उल्लेख  हमारे  आसाम  के  एक  सदस्य  देखेंगे  कि  जहां  शर्मा  जी  ने  इसका

 ने  कर  दिया है  ।  चूंकि  में  भी  एक  ऐसे  इलाके  लुआब  बयान  किया  हैं  वहां  उन्होंने  यह  साफ़

 से  आता  जहां  जंगलात  ही  ह  हैं  वहां  तीन  कर  दिया  है  कि  अगर  किसी  को  कम  मज़दूरी

 तरह  के  फारेस्ट  हू  रिजर्व
 देकर  काम  कराया  जाता  है  तो  वह  भी

 प्रोटेक्टेड  फारेस्ट  और  तीसरे  हमारे  विलेज
 फोस्डे  लेबर  की  डे फी निदान  में  आ  जाता

 फारेस्ट  हों  यानी  जो  हमारी  पंचायतों  के  है  ।
 हमारे  पंजाब  में  जो  कमीन  लोग  हें

 उनकी

 जंगलात  हें  ।  इन  तीन  क़िस्म  के  फारेस्ट्स
 मज़दूरी  आजकल  के  हालात  में  बिलकुल

 में  पहले  दो  क़िस्म  के  जो  फारेस्ट्स  हैं  उन  में
 मुनासिब  नहीं  हे  ।  हमारा  जो  दस्तूर  अमल

 हमारे  उपर  एक  पाबन्दी आयद  होती  है  और  वाजिबुल  अजे
 हर  एक  गांव  का  जुदा

 और  वह  यह  है  कि  उन  जंगलात  की
 जुदा  दस्तुरुठू  अमल  है  और  उस  दस्तूर

 जत  का  जो  काम  वह  हमारे  ज़िम्मे  होता
 अमल  में  कमियां  हें  जिनको  कि  सुधारना

 जैसे  अगर  किसी  समय  उन  में  आग
 निहायत  जरूरी  है  ।  उस  के  अनुसार  यह

 लग  तो  जितने  sa  गिर्द  के  गांव  होते  जो  बीवी  क्लासेज  हें  जैसे

 हें  वहां  के  सब  रहने  वालों  को  आग  बूझाने  चमार  और  कोहनी  वगैरह  जो  1...  से

 के  काम  में  बांध  लिया  जाता  हैं  और  उन्हें  पानी  देने  का  काम  करते  ये  जितने  भी

 जगलात  में  जाकर  आग  बूझाने  का  काम  आदमी  हैं  उनके  वास्ते  १८६८  के  दस्तुरुल

 करना  पड़ता  है  लेकिन  उसके  लिये  किसी  अमल  में  इन्दिराज  हुआ  वही  चीज

 किस्म  की  मज़दूरी  किसी  दास  को  नहीं  १८९१  में  चली  आई  और  वही  १९१२  में

 दी  जाती  है  ।  हमारे  कुछ  राइट्स  भी  वहां  भी  क़ायम  रही  कि  उनके  काम  के  एवज

 पर  मौजूद  हें  और  वह  यह  ह  कि  दरख्त  हमें  में  एक  खास  fata  का  मियार

 बजाय  बाजारी  तरह  के  जमींदारी  शरह  है  कि  इससे  ज्यादा  दाने  उनको  मजदूरी

 पर  मिलते  हें
 ।

 यह  राइट  या  सहूलियत  हमें  के  रूप  में  नहीं  दिये  मजदूरी  में  उनको
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 हम

 दाने  दिये  जाते  है  ।  में  समझता  हूं  कि  यह  भी  महंगाई  का  ज़माना  उस  वक्त  इन  मजदूरों

 एक  क़िस्म  की  फोस्डें  लेर  है  क्योंकि  उनसे  का  काम  ठीक  से  चल  सकता  है  ?  आज

 हर  एक  जगह  जो  गांव  के  जमींदार  होते  हैं  चाय  के  बागान  में  पुरुष  को
 ८

 आने

 वह  उनसे  काम  लेते  हें  और  अगर  वह  काम  स्त्री  को  ६  आने  मिलेंगे  और  लड़के  जो  हैं

 करने  को  तैयार  न  तो  उनको  अपन  अपने  उन  को  ३  आने  से  ५  आने  तक  मिलेंगे  ॥

 गांव  में  भूखा  मरना  पड़ता  है  ।  आज  इस  ऐसी  सूरत  में  अगर  घर  के  सारे  के  सारे  लोग

 जमाने  में  जब  कि  सारी  जरूरी  चीजों  के  काम  करने  चलें  जायें  तो  भी  क्या  एक  कुटुम्ब

 भाव  चढ़  गये  क़ीमतें  बहुत  ज्यादा  हो  गयी  का  पेट  sot  तरह  इतने  कम  पैसों  में  भर

 @  उनको  वही  सेर  या  दो  सेर  देना  या  तो  सकता  हैं  ?  ऐसी  हालत  में  जो  बिल  धर्मा

 पांच  सेर  दाने  दे  और  वह  भी  जत  वह  जी  लाये  हैं  वह  बहुत  वाजिब  हैं  और  उस  को

 एक  एक  या  छै  छे  महीने  काम  कर  चुके  होते  मंजूर  कर  लेना  चाहिये  ।  आज  इस  सम्बन्ध

 छे  महीने  के  बाद  जिस  कि  फ़सल
 में  जो  भी  खराबियां  खास  तौर  पर  बैकवर्ड

 पक  जायगी  उसके  अन्दर  उनको  या  क्लासेज  के  लोगों  को  जो  तकलीफ़ें  हें  उन

 छ  सेर  दाना  दे  देना  उस  सारे  काम  के  लिये  को  दुर  करने  का  मौक़ा  आ  गया  है  और  यह

 जो  उन्होंने  छे  महीने  तक  किसी  जमींदार  बिल  जो  आयां  हूं  वह  बहुत  हद  तक  इस

 के  यहां  किया  आज
 की  हालत  में  बिल्कुल  मसले  को  हल  करता  हैं  ।

 मुनासिब  नहीं  है  और  बजाय  मज़दूरी  में

 उनको  दाना  देने  के  में  चाहूंगा  कि  उनको  इन  दाब्दों  के  साथ  में  शर्मा  जी  के  बिल

 उनकी  उचित  मज़दूरी  नक़द  दी  म्  को  सपोर्ट करता  हूं  ।

 पेमेंट  किया  जाय
 ।

 में  समझता  हं  यह  भी

 ats  लेबर  की  डेफिनिशन  में  आता  है
 डा०  सत्यवादी

 भौर  इस  क़िस्म  का  जो  रिवाज़  चला  जाता
 अनुसूचित  :  में  इस  बिल के  लिये

 है  वह
 भी

 बन्द  करने  के  क़ाबिल  है
 ।

 चूंकि
 प्रोफेसर  को  बधाई  देता  हं  कि  उन्होंने

 आप  भारतवर्ष को  एक  वेलफेयर  स्टेट  में  एक  बहुत  ज़रूरी  चीज़  पेशा  की  और  इस

 में  किसी  को  भी  कोई  इख्तलाफ  नहीं  हो
 था  कल्याणकारी राज्य  में  तब्दील  कर  रहे  हें

 इस
 लिये  इस  तरह  की  फोस्डें  लेबर जो  सकता  है  ।  लेकिन  में  जिस  चीज़  की  तरफ़

 सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हुं  वह जो
 हमारे  नाम  पर  एक  कलंक  सी  उस  को

 हटाने की  जरूरत  है  थोड़ी  सी  इस  से  हट  कर  है  ।  जहां  हम  बेगार

 देखते  हें  देहात  गांवों  में  ज़मींदारों  के

 इस  के  साथ  ही  में  एक  अर्ज़  यह  भी  मालिकों  के  द्वारा  या  और  किसी  एजेन्सी

 कर  देना  चाहता  हूं  कि  आज  आप  ने  मिनिमम  के  वहां  एक  चीज़  यह  भी  देखने  में
 ae

 ऐक्ट  लागू  कर  दिया  लेकिन  इस  के  आ  रही  है  कि  खुद  गवर्नमेंट  भी  बेगार  लेती

 साथ  ही  में  यह  देखता  हूं  कि  मेरे  अपने  जिले  है  और  वह  बेगार  होती  है  हमारे  दफ्तरों

 में  जो  चाय  के  बागात  हें  उन  में  जो  लड़के  में  कल  और  हमारे  दूसरे  सरकारी

 काम  करते  हें  उन
 को

 तीन  तीन  आने  वेजेज  कर्मचारी पांच  बजे  के  बाद  भी  दो  तीन

 मिलती  हैं  या  यूं  कहिये  कि  तीन  तीन  आने  तीन  यहां  तक  कि  चार  चार  और  छः

 से  ले  कर  पांच  पांच  आने  तक  मिलते  हैं  ।  घंटे  तक  दफ्तरों  में  बैठे  रहते  हें  ।  कई  बार

 कया
 आप

 समझते  हैं  कि  आज  जब  कि  इतनी
 को  रात  में  यो  दर  तका  बडे  रहें  फिर  को
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 खन  को  कोई  मुआवज़ा  हरजाना  नहीं  वहां  हम  को  यह  चीज़  भी  देखनी  है  कि  खुद

 वरीयता  |  छोटे  दर्जे  के  लोगों  के  वारे  में  खास  हमारी  सरकारी  मै दिन री  में  काम  करने  वाले

 तौर  पर  मुझे  जो  बात  कहनी  है  वह  यह  है  आदमी  जो  बेगार  में  om  दिये  जाते

 fe  हमारी  लोकल  बॉडीज़  के  जो  छोटे  वह  भी  रुके
 ।

 एक  मिनिस्ट्री  के  एक  नौजवान

 ज़िम  स्पीयर्स  और  mand  के  नाम  नें  मुझे  बतलाया  किं  ag  कालेज  में  ला  कीਂ

 पर  जो  मुलाजिम  रखे  जाते  हें  उन  से  भी
 तालीम  हासिल  कर  रहा  लेकिन  हर

 फोस्डे  लेबर  ली  जाती  है  ।  अभी  में  परसों
 तीसरे  चौथे  दिन  उस  गरीब  को  शाम  को

 नाभा  से  आया  हूं  वचनों  सफाई  मज़दूरों  तीन  घंटे  काम  पर  लगा  दिया  जाता  है  और

 का  एक  डिस्पयूट था  ।  जब  वहां  बातचीत की  पिछली  बार  २६  जनवरी  तक  को  वह  काम

 at  मालूम  हुआ  कि  वह  लोग  सुबह  *  पर  लगा  दिया  गया  ।  नतीजा  यह  हुआ  कि

 काम  पर  जाते  हें  और  १०  बजे  दिन को  युनिवर्सिटी  ने  कहा  कि  चूंकि  तुम्हारे  लेक्चर

 उन  की  ड्यूटी  खत्म  होती  है  ।  २  बजे  फिर  कम  है  इस  लिये  तुम  इम्तहान  में  नहीं  बेठ

 वह  आते  हें  ।  यह  जो  दरम्यान का  उन  सकते  |  यह  बड़े  दुख  की  चीज  है
 और

 इस

 को  खाने  पीने  और  आराम  करने  के  लिये  तरफ  हम  को  ध्यान  देना  है  ।  जब  हम  फोर्ड

 मिलता  हैं  उस  में  भी  उन  के  आफिसर्स  उन  लेबर  बन्द  कर  रहे  हैं  तो  चाहे  वह  हमारे  धर

 से  वह  काम  लेते  हें  जो  कि  उन
 की

 ड्यूटी  के  अन्दर  हो  या  बाहर  उस  को  हर  जगह

 नहीं  एक  शख्त  जो  कि  झाड़  लगाता  पर  बिल्कुल  बन्द  करना  चाहिये  ताकि  जो

 ईटें  उठाने  के  काम  में  लगा  दिया  जाता  हमारी  गरज़  हे  वह  पूरी  हो  ।

 कभी  बजरी  ai  को  उठाने  के  काम  में

 इन  शब्दों के  साथ  में  प्रोफेसर  शर्मा
 लगा  दिया  जाता  हे  ।  और  जो  वत  उन  को

 १०  बजे से  २  बजे  तक  खाना  खाने  और  बिल  की  ताईद  करता  हूं
 ।

 आराम  करने  के  लिये  मिलता  है  वह  इस  तरह  श्रम  मंत्री  खाई
 :

 से  चला  जाता  है  ।  यही  नहीं  बल्कि  मुख्तलिफ  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  माननीय

 सूरतों  में  यह  ग़रीब  मुलाज़िम  बेगार  करने
 प्रस्तावक  का  यह  उद्देश्य  है  कि  बेगार  किसी

 में  मुब्तला  हैं  ।  म्युनिसिपैल्टियों  के  मुलाज़िम  भीरूपमेंन  ली  जाय  ।  संविधान के  अनुच्छेद

 हुर  तरह  के  कामों  के  लिये  मजबूर  किये  जाते  २३  में  भी  यह  उपबन्ध  दिया गया  है  और

 हें  ।  भेजें  उठाने  के  कुर्सियां  उठाने  के
 भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  ३७४  में

 fot  और  दूसरी  aa  बेगारों  के  लिये  बंधे
 बेगार  कराने  वाले  के  लिये  दण्ड  का  विधान

 होते  हूं  ।  कोई  शख्स  उफ  नहीं  कर  सकता
 @  इस  विधेयक  में  इस  अपराध  को  हस्तक्षेप

 जबान  तक  नहीं  हिला  सकता  है  क्योंकि
 बनाने  की  प्रस्थापना है  ।  देखने  में  यह  विधेयक

 उन
 की  मुलाज़मतों  के  लिये  अभी  तक

 मेंट  से  कोई  कानून  नहीं  बनाया  उन  की
 क्रियान्विति बहुत  कठिन  हो  जायगी  ।  यदि

 का  कोई  इन्तजाम  नहीं  अगर
 कोई  विधान  व्यवहार  में  न  आ  सके  तो  उस

 कुछ  बोलते  हैं  तो  वह  दूसरे  दिन  मुलाज़मत
 का  सारा  महत्व  ही  समाप्त हो  जाता  है

 से  अलग  कर  दिये  जाते  हें  ।

 चार  पांच  खण्डों  के  इस  छोट  से  विधेयक

 इस  लिये  बहुत  ज्यादा  न  कहते  हुये  में  श्री  डी०  सी०  शर्मा  ने  काम  के  घन्टे  और

 में  यही  कहूंगा  कि  जहां  हम  प्राइवेट  क्षेत्र  में  वेतन  की  दरें  भी  जोड़  दी  हें  ।  जैसा  कि  सभा

 बं गार को को  बन्द  करने  की  तरफ  ध्यान  दे  रहे  है  को  ज्ञात है  काम  के  घंटे  या  तो  फैक्टरी
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 खं डू भाई

 नियम  द्वारा  नियंत्रित  किये  जाते  हे  या  बहुत  कुछ  कहा  गया  भ  किन्तु  इसे  हम

 नगरीय  क्षेत्रों  में  दूकान  सहायक  अधिनियम  पूर्णरूपेण  बेगार  नहीं  कह  सकते  हें  क्योंकि

 हमारा  |  जहां  तक  वेतन  हे  वे  न्यूनतम  आसाम  और  अन्य  aefasfad aatl 7 क्षेत्रों  में

 मजूरी  अधिनियम  द्वारा  नियंत्रित  किये  जातें  बहुत  सी  भूमि  कम  लगान  पर  या  बिना
 ao
 ष  ।  मुझे  सभा  के  सन्मुख  न्यूनतम  मजूरी  लगान  दी  जाती  है  और  उस  के  बजाय  उन  से

 अधिनियम  की  अवधि  बढ़ाने  के  लिये  एक  कुछ  काम  करने  को  कहा  जाता  जिसे  वे

 विधेयक  after  ही  प्रस्तुत  करना  होगा  ।  स्वेच्छापूर्वक करते  हें  ।  फिर  भी  ये  बातें  राज्य

 इसमें  विशेष  रूप  से  अनुसूचित  उद्योगों  के  सरकार  को  अवश्य  बताई  जायेंगी  ।  ताकि

 लिये  उपबन्ध  हैं  ।  जहां  तक  अनुसूची  १  का  सब  काम  समय  के  अनुसार  होता  रहे  और

 सम्बन्ध  लगभग  सभी  राज्यों  ने  इसे  आदा  है  कि  राज्य  सरकारें  इसे  अवश्य

 लागू  कर  दिया  है
 ।

 अनुसूची  २  में  कृषि
 स्वीकार  करेंगी  ।  जहां  तक  धारा  ३७४

 सम्बन्धी  श्रम  का  निर्देश  और  यद्यपि  का  सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही

 कुछ  स्थानों  पर  इसे  लागू  करने  का  प्रयत्न  हूँ  कि  इसे  हस्तक्षप्य  अपराध  बनाया
 जाय

 या  नही ं। किया  गया  हैं  फिर  भी  यह  काम  अभी  नहीं

 हो  पाया  है  ।  अभी  हम  भूमि  सुधार  के

 को  प्रारम्भ  ही  कर  रहे  इसलिए  भी
 सभा  को  में  ने  जैसा  आश्वासन  fear

 है  उस  के  अनुसार  में  आशा  करता  हूं  कि
 कठिनाई  उपस्थित  हो  जाती  है  ।  जब  न्यूनतम

 श्री  डी०  सी०  शर्मा  अपने  विधेयक  को  वापस
 मजूरी  अधिनियम  लागू  हो  जायगा  तब  हम

 ले  लेंगे  क्योंकि  उन  का  और  सरकार  का
 जान  सकेंगे  कि  इन  क्षेत्रों  में  कितनी  मजूरी

 कोण  एक  ही  हैं  ।  सरकार  स्वयं  बगार  के
 दी  जानी  चाहिये  ।  यदि  इस  विधेयक  को

 स्वीकार  कर  लिया  गया  तो  इसे  लागू  करने
 विरोध  में  है

 ।
 सभा  में

 जो
 चर्चा  हुई  है  उस

 की  ओर  सरकार  ही  नहीं  अपितु  समस्त
 के  लिये  भी  एक  बड़  शासन  यंत्र  की

 रास्ता  होगी  |  यह  बात  भी  सभा  को  ध्यान
 देश  का  ध्यान  आकर्षित  हुआ  हैं  और  जैसा

 में  ने  कहा  संविधान  के  अनुच्छेद  २३
 में  रखनी  चाहिये  ।

 के  अनुसार  राज्यों  से  पहले  ही  अनुकूल  नियम

 में  जानता  हूं  कि  भाग  ख  में  के  राज्यों  में  बनाने  के  लिये  कह  दिया  गया  ।

 बगार  बहुत  ली  जाती  थी  |  सम्भव  है  उन  राज्यों  श्री  डी०  सी ०  फार्मा  :  इस  विधेयक  को

 में  बेगार अब  भी  अतः  उन  से  कहा  गया
 इतना  समर्थन  ea  के  लिये  में  माननीय  सदस्यों

 है  कि  वे  इसे  दूर  करने  के  लिये  नियम  बनायें  को  धन्यवाद  देता  हूं  यद्यपि  कायें  मंत्रणा

 और  वे  संविधान  में  किये  गये  उपबन्ध  के  समिति  ने  इस  को  अधिक  समय  नहीं  दिया

 तथापि  यह  एक  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  ।

 फिर  भी  यहां  जो  चर्चा  हुई  है  ag  बड़ी
 इस  का

 योगी  हैं  और  ये  बातें  विभिन्न  राज्यों  को  बता
 नाम्बियार

 तो  निर्विरोध  समर्थन  किया गया
 दी

 जायेंगी
 जिससे  कि  वे  संविधान  के  अनुसार

 अपन  नियमों  को  सुधार  लें  ।  ~
 श्री  डो०  सो०  माननीय  मंत्री

 त
 भाग

 ख
 में  के  राज्यों  यह

 पुराने  वन  अधिनियमों  के  अनुसार  कुछ  आरोप॑  लगाया  कि  वहां  बंगाल  अभी
 वन्य  प्रदेशों  में  प्रचलित  बेगार  के  विषय  में  तक  प्रचलित हैं  किन्तु  उन्हें  ज्ञात  होगाः
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 रिवायतें  श्रम  निवारण  विधेयक  अनुज्ञापन  fase

 कि  भाग  क  में  के  राज्य  भी  इस  से  मुक्त  में  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  समस्त

 राज्यों  में  परिचालित  किया  जाय  और  उन
 नहीं  हें  ।  मेरे  पास  अनुसूचित  जातियों  तथा

 आदिम  जातियों  के  आयुक्त  का  १९५३  की  सम्मति  ज्ञात  की  जाय  ।  माननीय  मंत्री

 ant  प्रतिवेदन  है  जिस  में  हैदराबाद  तथा  अन्य  ने  आश्वासन  तो  बहुत  दिया  है  किन्तु  यह  नहीं

 राज्यों  पर  विद्वेष  रूप  से  प्रकाश  डाला  गया  बताया है  कि  वह  इस  विषय
 में

 क्या

 नै  ।  मद्रास  के  विषय  में  भी  पृष्ठ  ४१  पर  कहा  कार्यवाही  करेंगे  ।  मुझे  इस  विधेयक  को  वापस

 गया  है  कि  आदिम  जातियों  में  मुतादार  लेने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  यदि  मुझे

 की  वही  स्थिति  हैं  जो  अन्य  स्थानों  पर  विश्वास  हो  जाये  किं  सरकार  इस  विषय  पर

 ज़मींदार  की  थी  ।  वह  लोगों  से  बेगार  लता  ar  ही  ध्यान  देगी  और  उचित  कार्यवाही

 Q  |  इसी  ware  बम्बई  के  लिये  भी  कहा  करेगी  ।

 गया  हँ  ।  वहां  एक  रुपया  चार  आने
 की

 डा०  एन०  बी०  खरे  :  माननीय  सदस्य

 सामान्य  मजूरी  के  स्थान  पर  केवल  छै  आने
 ने  मेरे  कथन  से  शायद  यह  समझ  लिया  है

 मजूरी  दी  जाती  है
 ।

 यह  मामला हम  सब

 का  परन्तु  अभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  कुछ
 कि  में  इस  विधेयक  का  विरोधी  हैं

 ।
 उन्होंने

 शास्त्रों का  भी  उल्लेख  किया  है  ।  में  तो  उन
 भी  नहीं  किया  गया  है  ।  जो  स्वेच्छा  से  कायें

 करते  हे  उन्हें  भी  उचित  मज़दूरी  नहीं  दी
 से  केवल  यह  पूछता  हूं  कि  क्या  श्रमदान  को

 हम  मुफ्त  श्रम  कार्य  नहीं  कह  सकते  हें
 ?

 जाती  है  ।  संविधान  में  इसका  उल्लेख  होने

 भी  ग़त  सात  वर्षों  में  कुछ  नहीं  किया  गया  सभापति  महोदय  :  आप  निश्चित

 भद
 a a  |

 आप  के  कथन  से  कोई  सन्देह  उत्पन्न  नहीं  हुआ

 डा०  एन०  बो०  करें  )  है
 ।

 विधेयक  को  वापस  लेने
 की

 अनुमति

 श्रमदान भी  तो  मुफ्त  में  कराया  गया  कायें  दी  जाती है  ।

 oe ee  eee

 श्री  डी०
 सी०

 शर्मा
 :

 मुझे  खेद  है  कि

 सराहनीय  सदस्य  श्रमदान  के  बारे  में  गम्भीरता  महिला  तथा  बाल  संस्था
 अनुज्ञापन

 विचार  नहीं  करते  हें  ।  यह  कार्य  तो  विधेयक

 झास्त्रविहत  है  और  भारत
 के  बड़े  से

 बड़े

 नेताओं  ने  इसे  प्रोत्साहन  दिया  है  ।
 श्रीमती  जयश्री  :

 में  प्रस्ताव करती  हूं
 माननीय  मंत्री  ने  ara  प्रदेशों  में  काम

 करने  वालों  के  लिये  कहा  हैं  कि  उन्हें  भूमि
 तथा  बाल  संस्थाओं

 का  विनियमन  तथा  अनुज्ञापन  करने
 दी  जाती  किन्तु  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  बता

 चाहता  हूं  कि  उन्हें  जो  कुछ  दिया  जाता
 के  हेतु  एक  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाय
 ड

 हैं  वहू  बहुत  कम  है  और  उस  की  अपेक्षा

 काम  कहीं  अधिक  जाता हैं  ।  at  हम  सब
 जानते हें

 कि  निर्धनता  के

 प्रकार  की  बेगार  अवांछनीय  है  ।  सभा  में  तो

 यहां  तक  कहा  गया  हैं  कि  बगार  बन्द  कर  दी  होने  के  कारण  और  बाल  दहेज

 ई
 है  किन्तु  में  अनेक  उदाहरण  ऐसे  प्रस्तुत  आदि  अनेक  फुप्रघाओं  के  कारण  महिलाओं

 कर  सकता  हूं
 जिन

 में  बड़ी  ्  के  साथ  तथा  बच्चों  पर  अत्याचार  किया  जाता

 बगार  ली  जाती है  ।  हू  ।  हम  उन  को  सह्दांयत  देना  बणा
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 अनाथों  और  निराश्रितों  को  आश्रय  देना
 अखिल  भारतीय  नैतिक  तथा

 सामा
 ७

 आरोग्य-विज्ञान-संस्था  ने  अपने  १९५३

 चाहते
 हैं  ।  प्रतिवेदन में  कहा  हे  कि  4

 भारतवर्ष  में  अनेक  संस्थायें  ऐसी  हूं
 १  वर्ष  अखिल  भारतीय  नैतिक

 तथा  सामाजिक  आरोग्य-विज्ञान  संस्था
 जो  महिलाओं  तथा  बच्चों  के  हित  में  लगी

 हुई  हें  ।  ऐसी  संस्थायें  बम्बई  में  भी  हें  और
 ने  इस  व्यवसायिक  पाप  का  नियंत्रण

 देश  के  अन्य  भागों  में  भी  वे  कार्य  कर  रही
 करने  के  लिये  दो  महत्वपूर्ण  विधेयकों

 का  प्रारूपण  किया  ।  एक  समस्त  भारत
 कितु  अनेक  संस्थायें  ऐसी  हें  जो  परोपकार

 की  आइ  में  भ/प्टाचार  की  केन्द्र  हूं  और  जिन
 में  अनैतिक  पण्य  को  रोकने  के  विषय  में

 था  ।  यह  अनुभव  किया  गया  कि  इस में  स्त्रियों  तथा  बच्चों  की  बड़ी  दुर्गति  हो
 सम्बन्ध  में  कोई  एकरूपा  केन्द्रीय

 रही  हैं
 ।

 होना  चाहियें  |  एक  प्रारूप  भारत

 यह  fasta  ऐसी  संस्थाओं  पर  सरकार  के  गृह-मंत्रालय  को  भेजा

 कठोर  नियंत्रण  करने  के  लिये  प्रस्तुत  किया  हे  1.0

 गया  है  और  साथ  ही  इस  से  सुन्दर  संस्थाओं  विधेयक  महिलाओं  तथा

 को  प्रोत्साहन  मिलेगा  और  वे  अपना  काम  बालकों  की  देखरेख  करने  वाली

 सुचारु  रूप  से  कर  सकेंगी
 ।  संस्थाओं  के  वार्षिक  अनुज्ञापन

 तथा  सुर्पारिवीक्षण  के  सम्बन्ध  में इस  विधेयक  का  seen  यह  है  कि
 :

 विधान  की  अत्यधिक  आवश्यकता है
 भी  व्यवित  अनुज्ञापन

 क्योंकि  इस  बात  के  प्रमाण  हें  कि  .  .1””

 कारी  से  लिखित  अनुज्ञप्ति  प्राप्त  किये
 सभापति  महिला  :  में  माननीय  सदस्य

 जीना  किसी
 भी  नाम  से  कोई  बाल

 या

 को  बता  दू  कि
 इस  विधेयक  पर  इस  सभा महिला  संस्था  नहीं  स्थापित करेगा

 या  चलायेगा  और  किसी  महिला या
 में  दो  बार  चर्चा  हो  चुकी  है  |  दूसरे  अवसर

 पर  इस  विधेयक पर  चर्चा  सरकार  के बालक  को  उस  के  माता-पिता

 इस  आशवासन  पर  कि  सरकार  स्वयं
 था  वैज्ञानिक  संरक्षक के  जिन  न  प्राप्त

 करेगा  और  न  देखरेख  करेगाਂ
 ऐसा  ही  विधेयक  प्रस्तुत  करने  को

 अनिश्चित  तिथि  तक  के  लिये  स्थगित  कर

 और  इस  काय के  लिये यह  उपबन्ध  दी  गई  थी  ।  विधि  मंत्रालय  में  मंत्री  ने  कहा

 किया गया  हैं  था  कि  जहां  तक  कि  महिलाओं  के  अनैतिक

 पण्य  को  रोकने  तथा  महिलाओं  तथा

 किसी  संस्था  के  लिये
 काओं  की  संस्थाओं  के  अनुज्ञापन  के

 तप्ती
 प्राप्त  करने  के  हेतु  निर्घारित  का  सम्बन्ध  यह  सब  बातें  सरकार  द्वारा

 प्रपत्र  पर  लिखा  गया  आवेदन  पत्र  २०  १९५४  को  पुरःस्थापित  किये

 महिलाओं  तथा/अथवा  बालकों  की  गये  महिला  तथा  बालिका  अनैतिक  पण्य

 देखरेख
 करने  वाली  संस्था  के  मैनेजर  दमन  विधेयक के  अन्तर्गत  आ  जाती थीं  ॥

 के
 द्वारा  अनुज्ञापन  प्राधिकार  को  भेजा  जहां  तक  बालकों  का  सम्बन्ध  है  अपेक्षित

 जायेग  क
 उपबन्ध  बाल  विधेयक  जिसे  राज्य  सभा



 tee
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 ने  २८  १९५४  को  पारित  कियां
 अनैतिक  पण्य  दमन  विधेयक  केवल  महिलाओं

 पर  ही  लागू  होता  हे  ।  पिछले  अवसर  पर कर  दिया  गया  है  ।  अतः  माननीय  सदस्या
 माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  सरकार  एक को  यह  बात  ध्यान  में  रखनी  चाहिये

 ।

 बाल  विधेयक  पुरःस्थापित करने  का  विचार

 इस  विधेयक  पर  चर्चा  के  लिये  एक  कर  रही  उपेक्षित तथा  अपचारी  बालकों

 घन्टे  का  समय  निश्चित  किया  गया  है  ॥  की  समस्या  पर  विचार  करने  के  लिये  नियुक्त

 श्रीमती  जयश्री  :  में  यह  कह  रही  थी
 की  गई  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों  पर

 आधारित  बाल  विधेयक  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत कि  यह  दो  प्रारूप  नैतिक  तथा  सामाजिक

 आरोग्य-विज्ञान  संस्था  द्वारा  भेजें  गये  थे  ।  किया  गया  था  ।  यह  भाग  में  के  राज्यों

 पर  भी  लागू होता  है  ।  राज्य  सभा ने  इस
 हम  यह  प्रतीक्षा  करते  रहे  कि  शायद

 विधेयक  को  पारित  कर  दिया  हें  और  अब  इसे मंत्रालय इस  विधान  को  पुरःस्थापित  करे
 ।

 परन्तु  क्योंकि  tar  नहीं  गया  अतः
 लोक  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ॥

 इस  विधेयक  में  यही  त्रुटी  है  कि  यह  सभी  राज्यों यह  गैर-सरकारी  विधेयक  alae

 कई
 इक  हुआ  |  के  लियें  एक  आदर्श  विधेयक  नहीं  है  ।

 राज्यों  के  बाल  अधिनियम  इस  विधेयक  से

 महिलाओं  तथा  बालिकाओं के  अनैतिक
 कहों  अधिक  प्रगतिशील  हें  ।  बम्बई  राज्य

 पण्य  के  दमन  के  सम्बन्ध में  १९५० में  पारित
 के  बाल  अधिनियम  मं  तो  ऐसे  गृहों  के

 सेवा
 धिक

 किया  गया  जिनीवा  अभिसमय  का  अनुच्छेद
 निरीक्षण  का  उपबन्ध  है  उनका  किसी  भी  समय

 २७  यह  उपबन्ध  करता  हे  कि  इस  अभिसमय
 निरीक्षण  किया  जा  सकता है

 में  भाग  लेन  वाला  प्रत्येक  देश  अपने  संविधान

 एक  qe  बाल  विधेयक  बताने के  लिये
 के  अनुसार  इस  अभिसमय  को  लागू  करने  का

 सुनिश्चय  करने  के  लिये  आवश्यक  विधान
 एक  समिति  १९४९  में  नियुक्त की  गई

 बनायेगा ।  हमें  यह  आशा  थी  कि  सरकार  और  हमने  उससे  बहुत  आशायें  लगाई  थीं  ।

 कोई  एसा  विधान  प्रस्तुत  करेगी  परन्तु  हमारी  परन्तु  मुझे  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि

 आशा  दुराशा  मात्र ही  सिद्ध हुई  मुझे  हमारी  आजाये  दुराशायें  मात्र  बन  कर  रह

 मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री प्रसन्नता  है  कि  मूल  प्रारूप  में  एक  खंड  १९

 जोड़ा  गया  है  जिसमें यह  उपबन्ध है  कि  राज्य  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  और  राज्य  सभा

 सरकार  इस  अधिनियम  के  अन्तरगत  जितने  द्वारा  पारित  किये  गये  विधेयक  में  सुधार

 करेंगे
 चाहे  आश्रित  गृह  खोल  सकती  हैं  और  उनकी

 देख  रेख  कर  सकती  है  ।  साथ  ही  यह  भी  विधि  मंत्रालय
 में

 मंत्री  |

 उपबन्ध है  कि  राज्य  सरकार के  अतिरिक्त  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यह  विधेयक  बिल्कुल  वही

 कोई  भी  अन्य  व्यक्ति  या  प्राधिकारी  इस  धारा  है  जो  श्रीमती  मणिबेन  पटेल  और  श्रीमती

 के  अंतगर्त  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  उमा  नेहरू  ने  प्रस्तुत  किया  था  ।  जो  भी

 ज्ञप्ति  के  अलावा  कोई  आश्रित  गृह  न  स्थापित  सन  उस  समय  दिये  गये  थे  वह  वर्तमान  विधेयक

 कर  सकता  है  और  न  उसकी  देख  रेख  कर  सकता  के  किक ्य उद्द रय  का  समर्थन  करते  हूं  ।

 जिनीवा  का  निर्देश  किया  गया

 मुझे  आशा  है  कि  बाल  विधेयक  में  भी  था
 ।

 बहू  १९५०  में  हुआ  था  ।  माननीय

 इस  प्रकार  का  उपबन्ध  किया  जायेगा  क्योंकि  गृह  मंत्री  ने  महिलाओं  तथा  बालिकाओं  के
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 श्रनज्ञापन  विधेयक  oR

 अनैतिक  पण्य  का  दमन  करनें  के  लिय  एक  ११  शिक्षा  का  निर्देश  करती  हू  यह  सभा

 विधायक  स्थापित  कर  दिया  हैं  ।  उस  केवल  समवर्ती  सूची  की  प्रविष्टि  २८  के
 अन्तर्गत

 विधेयक  का  खंड  १९  सरकार  को  एसी  संस्थाओं  जो  दान  तथा  धर्मादा  संस्थाओं के  सम्बन्ध में

 कार्यवाही कर  सकती  qe  भी
 को  जो  महिलाओं  तथा  बालिकाओं  की  देख

 रेख  करने  के  लिये  चाल  की  गई  हों  अनुज्ञप्ति यां  संदेहास्पद  है  कि  क्या  हम  इस  प्रविष्टि  के

 देने  का  अधिकार  देता  है  ।  अतः  महिलाओं  आधार  पर  कोई  अखिल  भारतीय  विधान

 तथा  बालिकाओं  की  समस्या  पर  समग्र  रूप  बना  भी  सकते  हें  या  नहीं  ।  वेस ेतो  अनैतिक

 से  विचार  करते  हुये  वह  विघयक  महिलाओं  तथा  पण्य  दमन  विधेयक  में  भी  कुछ  संवैधानिक

 बालिकाओं  को  संरक्षण  प्रदान  करेंगा  |  कठिनाई हू  उसके  लिये  हमे  एक  दूसरी  प्रविष्टि

 सरकार  कुछ  छपाना  या  रखना
 पर  निसार रहना  है  ।  जब  हमारा देश  किसी

 अन्य  देश  के  साथ  कोई  करार करता  हूं  अथवा
 नहीं  चाहती  परन्तु  हमारे  समक्ष जो  कुछ

 किसी  अन्तर्राज्यीय  करार  या  अभिसमय म
 हम  कर  रहे  जो  कुछ  किया  जाना  शेष  है

 एक  पक्ष  होता  हे  केवल  तभी  हम  उक्त  प्रविष्टि
 तथा  उसे  किस  प्रकार  किया  चाहिये

 के  अन्तर्गत  प्रदत्त  अधिकारों  के  आधार  पर  ही

 इसकी  स्पष्ट  रूपरेखा  होनी  चाहिये  ।

 H  सभी  तथ्य  माननीय  सदस्यों  के  समक्ष  रख
 कोई  अखिल  भारतीय  विधान  बना  सकते

 |
 वह  विधायक  केवल  महिलाओं  तथा  बालि

 देना  चाहता  मेरे  विचार  से  यह  सभी
 काओं  के  लिये  ही  पुरःस्थापित  किया  गया  था  ।

 बातें  माननीय  गह  मंत्री  द्वारा  गत  दिसम्बर

 में  पुरःस्थापित विधेयक  में  आ  जाती  ह

 इस  का  यह  अथ  नहीं  हे  कि  हमारा  बालिकाओं

 के  प्रति  कुछ  पक्षपात  हू  और  हम
 बालकों

 की
 इस  सभा  को  उस  पर  चर्चा  करन का  शोध्य

 ही  अवसर  प्राप्त होगा  ।
 उपेक्षा  करते  क्योंकि उक्त  अभिसमय  के

 अन्तर्गत  हम  केवल  महिलाओं  तथा  बालिकाओं

 अब  प्रश्न  बालकों  का  रह  जाता  |  ।  मेरा
 के  सम्बन्ध में  ही  विधान  प्रस्तुत कर  सकते

 निवेदन है  कि  इस  के  सम्बन्ध में  भावकता
 यह  संदेहास्पद हे  कि  हम  बालकों  को

 प्रकट  करना  ही  पर्याप्त  नहीं  हमको  देखना  उसमें  सम्मिलित कर  सकते  हें  या  नहीं  ।

 यह  है  कि  हमारी  क्षमता कितनी  gi  संविधान
 तथापि  यह  एक  एसा  विषय  है  जिस  पर  faa

 के  अनसार हम  केवल भाग  में  के  राज्यों
 यक  पर  चर्चा  होते  समय  विचार  किया  जा

 के  सम्बन्ध  में  बालगह  स्थापित  उनका  सकता ह  |

 निरीक्षण किये  उनके  अनज्ञापन के  विषय
 म

 यहा  पर  एक  बात  कहना  चाहता  हु  ।
 में  हम  विधान  बना  सकते  हैं  ।  माननीय

 दिक्षा  मंत्री  a  बाल  विधायक  पुरःस्थापित
 हम  नहीं  चाहते थे  कि  इस  विधेयक में  कोई

 किया  ।  ae  केवल  भाग  में  के  राज्यों के
 एसी  बात  रखी  जाये  कि  जिससे  सारा  विधेयक

 लिये है  ।  यह  केवल  अपचारी  बालकों  के  ही  wet  परस्तार होने  के  कारण  खतरे  में

 सम्बन्ध में  ही  हैं  |
 पड़  अन्यथा  सरकार  को  थोड़े  से  बालकों

 को  इस  से  बाहर  रख  कर  क्या  प्राप्त  होता

 राज्य  सुची  की  प्रविष्टि
 ४

 कारागारों  हू
 ?  afs  उन्हें  इस  में  सम्मिलित  किया  जा

 sees  संस्थाओं  तथा  dat
 सकता

 तो
 हम  कर  लेते  ।  दुर्भाग्य  से  ऐसा

 ही  अन्य  संस्थाओं तथा  उनमें  निरुद्ध  व्यक्तियों
 नहीं  हो  सका  ।  जैसा  कि  में  ने  कहा

 के  सम्बन्ध में  हू  ।  राज्य  सुची  की प्रविष्टि  कार  उसी  समय  से  राज्य  सरकारों से
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 व्यवहार  करती
 रही  है  जब  से

 यह
 विधेयक

 गर-सरकारी  व्यक्तियों  अथवा  संगठनों

 पुरःस्थापित  किया  गया  ह ैदै  ।  कई  राज्य  द्वारा  चलाई  गई  सम्मिलित हैं

 stew  नें  इस  प्रयोजन  के  लिये  विधि बनाने  राज्य  सरकारों  ने  अपने  अधिकारों  में

 की  सहमति  प्रकट  की  हैं  मुख्यतया  जो  संस्थायें चलाई  हैं  उन  के  लिये

 सो  यह  राज्य  सरकारों  का  ही  कर्तव्य  ज्ञप्तियां  कैसे  जारी  कर  सकते  हैं  ।  महिला

 यदि  केन्द्र  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विधि  पारित  सदस्य  न  कहा  हैं  कि  बम्बई  राज्य  का

 भी  कर  2  तब  भी  विधेयक  के  उपबन्धों को  नियम  इससे  उत्तम  है  और  वहां  पर  राज्य

 कार्यान्वित  करने  के  लिये  निरीक्षक  आदि  सरकार  को  अच्छे  ढंग  से  चला  रही  है  ।

 तो  राज्य  सरकारों  को  ही  नीयत  करने  यदि  यही  बात  है  तो  फिर  हस्तक्षेप  करने  की

 पड़ेंगे  ।  ऐसी  बात  नहीं  कि  सरकार  थोड़े  कोई  आवश्यक्ता नहीं  है  ।  मुख्यतया  यह

 से  बालकों  के  हितों  की  ओर  ध्यान  नहीं  देती  कृत्य  राज्य  सरकार  को  है  ।  आखिर  जब

 अथवा  वह  बालिकाओं  प्राथमिकता  अधिनियम  बना  भी  दिया  गया  तब  कौन

 देती  है  ।  हमारे  लिये  सभी  बच्चे  समान  हें  ।  इसको  लाग  करेगा
 ?

 इसे  लाग  तो  राज्य

 यह  जो  कठिनाई  वह  संविधानिक  ह  और  सरकारों  ने  ही  करना  है  ।  में  इसमें  इन

 यह  आपको  फिर  बताऊंगा  कि  में  इसे  कारी  संस्थाओं  के  सम्मिलित  किये  जाने

 क्यों  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |  जहां  तक  का  कोई  कारण  नहीं  समझ  रहा  ।  सरकारी

 इन  बच्चों  का  सम्बन्ध  है  उनके  बारे  में  संस्थाओं  को  किन्हीं  अनुभूतियों  की

 aq  रीति  से  क्या  कुछ  किया  जा  सकता  हैं
 इसका  नहीं  है  ।

 इसके  लिये  माननीय  सदस्यों  को  देखने  का

 ञ  इस  विधेयक
 जिसे

 कि  समझौते अवसर  मिलेगा  ।  यह  सम्भव  हुआ  और

 यदि  हम  उस  प्रथा  को  इतना  विस्तृत  कर
 के  आधार  पर  लाया  गया  ह ैहै  जिसमें  हमने

 सके  कि  लड़कों  को  भी  सम्मिलित  कर  लिया
 भी  भाग  लिया  at  {l @ | aTaany  को  afer:

 जाये  तो  कोई  कारण  नहीं  कि  उन्हें  सम्मिलित  लित  नहीं  कर  सकते  |  सारांश  यह  है  कि  किसी

 न  किया  जाये  ।  में  यह  बार-बार कह  चका
 माननीय  सदस्य  के  मन  या  मस्तिष्क  में  यह

 हूँ  कि  सरकार  स्वयं  इस  कार्य  को  करने  के
 सन्देह  नहीं  रहना  चाहिये  कि  हम  बालकों

 लिये  aga  उत्सुक  है
 ।

 इसे  इधर  उधर  करने
 के  बारे में  किसी  प्रकार  का  मतभेद  कर  रह

 अथवा  लम्बित  रखना  की  सरकार  की  कोई  हूं  क्योंकि  अपराधी  बालकों  की  व्यवस्था

 इच्छा नहीं  ।
 अन्य  अधिनियमों  के  अधीन  भी  होती

 जहां
 कक  बम्बई

 का  सम्बन्ध  वहां तो  पत् छे
 इसके  पश्चात्‌  पूछा  जा  सकता  है  कि ब

 ही
 एक

 ऐसी  धारा  है  जिस के  अन्तर्गत
 इस  विधेयक  को  क्यों  न  लिया  जाये

 ?
 इस

 उन्हें  निरीक्षण  करने  के  अधिकार
 सम्बन्ध  म  बहुत  सी  कठिनाइयां  हें  ।  पहली

 ७०१५
 यह  है--यदि  आप  विधेयक  म  गोमती

 सुषमा  सेन
 :

 को  परिभाषाओं को  देखें  तो  पता  ar
 बम्बई  में  तो  है  किन्तु  कहार  जैसे  अन्य  राज्यों
 में  तो  नहीं  हैं  ।

 avg
 संस्थाਂ  में  देखरेख  ्रो  पाटनकर

 Te,  सहायता  आश्रम  और  अन्य

 माननीय

 सदस्य
 को  विवाद  दिलाता  हूं  कि  बिहार

 ऐसी  जो  सरकार  द्वारा  अथवा
 वालों  ने  इस  प्रकार  की  विधि  बनाना  स्वीकार

 किसी  अन्य  स्थानीय  प्राधिकारी अथवा
 कर  लिया हे

 ।
 सम्भवत या  उन्होंने  इस
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 धन ज्ञापन  विधेयक  विधेयक

 का  एक  विधेयक  प्रस्तुत कर  दिया  है  और  अभी  माग में  कुछ  इसी  प्रकार  की  अड़चनें  आती

 किन्तु  इस  विषय  में  सरकार  भी  उतनी बह  पारित  नहीं  हुआ  ।  इस  सम्बन्ध  में  केवल

 इसी  स्थान  पर  विचार  ही  नहीं  हो  रहा  ।  ही  उत्सुक  है  जितनी  कि  अन्य  कोई  और
 ॥

 समस्त  देश  सारा  समाज  इस  समस्या  के  मेरे  विचार  इस  विधेयक  के  सैनिक  इस

 आशवासन से  सन्तुष्ट  हो  जायेंगे  । बारे  में  सतक  है  ।  सारो  राज्य  सरकारें इस
 ~

 की  समेत  हें  ।  कई  राज्य  सरकारों  नने
 सभापति  महोदय

 :  क्या  माननीय

 विधियां  बना  दी  हें  और  कई  बनाने  को  तयार  महिला  सदस्य  चाहती  हें  कि  उनका  प्रस्ताव

 हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  राज्य  सरकारें  सभा  के  समक्ष  रखा  जाये  ?

 इस  मामले में  यथासम्भव  कायंवाही  करेंगी  |
 श्रीमती  जयश्री

 :  आश्वासन को  दृष्टि

 में  ने  इस  विधेयक  पर  पर्याप्त  समय  में  रखते  हुये  में  चाहती  हुं  कि  मेरे  इस  विधेयक

 लिया  क्योंकि  में  इसके  सैनिकों  को  यह  पर  विचार  स्थगित  किया  जाये  ।

 - - विश्वास  दिलाना  चाहता  था  कि  जो  कुछ  थी  पाटनकर  :  में  प्रस्ताव  करता हूं
 भी

 सम्भव  ह--वह  इस  सम्बन्ध  में  किया  इस  विधेयक  पर  वाद-विवाद

 जा  रहा  है--और  सरकार  इस  बारे  में  पुरी  स्थगित  किया  न

 तरह  जागरूक  हैं  ।  जो  लोग  इस  विधेयक  में

 सभापति  महोदय
 :

 यह  है
 :

 रुचि  रखते  उन्हें  चाहिये  कि  इस  मामले
 इस  विधेयक  पर

 को  उस  समय  उठायें  जब  बाल-विधेयक

 सभा  के  समक्ष  जायें  |  उन्हें  उन  राज्य
 विवाद  स्थगित  किया  जाय

 '*

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 |

 सरकारों के  द्वारा  भी  ऐसा  काय  करना

 चाहिये  जिन  में  अभी  ऐसी  विधि  नहीं  है  ।

 में  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  दिलाता  भारतीय  कार्मिक  संघ
 )

 हूँ  कि  सरकार  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  से  विधेयक

 पुरी  तरह  सहमत  हूं  ।  केवल  केन्द्रीय  सरकार  घारा  १५  क  का  रखा

 ही  किन्तु  राज्य  सरकारें  भी  इस  विधि
 थी  नम्बियार  :  में  प्रस्ताव

 की  समर्थक  हूं  और  उस  दशा  में  समस्त

 सम्भव  कायंवाही  करने  का  प्रयास  कर
 करता  हूं

 भारतीय  कार्मिक  संघ
 रही

 हें  ।

 मेरे  विचार  में  इस  आश्वासन  को  दृष्टि

 नियम  १९२६,  में  अग्रेतर  संशोधन

 करने  वाले  विधायक  पर  विचार  किया
 में  रखते  हुये  इस  विधि  यक  पर आगे  चलना  ठीक

 जाय  ।
 नहीं  होगा  क्योंकि  इससे  पर्याप्त  उलझनें  पैदा

 हो  जायेंगी  ।  सरकार  ने  बालिकाओं  सम्बन्धी  में  इसे  अपना  सौभाग्य  समझता  हूं  कि

 एक  विध यक  तो  प्रस्तुत  कर  ही  रखा  तो  में  इस  श्रेष्ठ  सभा  में  एसा  महत्वपूर्ण  विधेयक

 फिर  सरकारी  संस्थाओं  के  बारे  में  दूसरे  प्रस्तुत कर  रहा हूं
 |

 इस  विधेयक  द्वारा

 यक  की  क्या  आवश्यकता  यदि  बाल  यह  मांग  की  गई  हे  कि  सरकार  तथा  नियोजक

 यक
 तथा

 महिला  विधेयक  इतने  व्यापक  नहीं  विद्यमान विधि  के  अधीन  निमित  कार्मिक

 हूं  तो  उसके  कारण  कुछ  संविधानिक  संघों  को  मान्यता  दें  केवल  यह  चाहता

 नाइयों  छे  सम्बन्धित  g—  क्योंकि  सरकार  के  हूं  कि  इस  विघयक  की  घारा  १५  के
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 एक  नई  धारा  रखी  जाये--जिसका  सारांश  इस  काम  at  विरोध  करते  इसलिये

 यह  है  :  कि  प्रत्येक  पंजीबद्ध  कामिक  सरकार ने  उन  लोगों के  दबाव में  आकर

 मामले  को  aa  में  डाल  दिया  |  आवाज़ संघ  सरकारी  अथवा  गेर-सरकारी

 नियोजक  मान्यता  देगा  ।  अधिवेशन  के  बाद  तो  सरकार  के  पास  मान्यता

 के  अधिकार  न  देने  के  लिये  कोई  कारण  नहीं
 परन्तु  ऐसे  संघ  की  सदस्यता  कुल  कार्मिकों

 की  सख्या  का  ५  प्रति  दत  अवश्य  हो  और  यदि

 अब  तो  हमने  अपने  समाज  के  fea

 एक  ढांचा  स्वीकार  किया  हैं  ॥

 ि  हुये  सदस्यों  के  दावों  के  सम्बन्ध
 में  झगड़ा

 संभव  है  कि  अब  माननीय  मंत्री  यह  कहवें
 हो  जाये  तो  मान्यता  देने  के  प्रयोजन  से

 सारे
 कि  वह  अधिसूचना  जारी  करने  के  लिये

 नियुक्त  कर्मचारियों  का  गुप्त  मत  लिया  जाये
 ।

 हें  किन्तु  यह  तो  उनका  काम  है  ।

 उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण
 १९४७  की  असफलता  के  बाद  श्री

 aa  बता  दिया  है  कि  यह  विषय  आरंभ  से  ही
 जगजीवन  जो  उस  समय  श्रम  मंत्री  .

 विवादास्पद  रहा है  ।  आरंभ  से  ही  नियोजक
 ने  भो  एक  और  प्रयत्न  करिया  या  और  एक

 कार्मिक  संघों  को  मान्यता  देन  में  इन्कार  ही
 यक  प्रस्तुत  किया  था  ।  उप  विधेयक  की  कड़ी

 करते रहे  हैं  ।  श्रमिकों  का  ag  बुनियादी

 कार  हैं  कि  वे  एसे  संघ  बनायें  और  किसी  सभ्य

 आलोचना  हुई  थी  और  STR  इश्  देश  के

 श्रमिक  स्वीकार  करने  को  तेयार  नहीं
 देश  में  उन्हें  एसा  करने  से  रोका  नहीं  जाता  |

 किन्तु  हमारे  महान  देश  में  नये  संविधान  के
 यह  सब  ठीक  है--किन्तु  उस  विधेयक

 अध्याय  |  में  भी  कार्मिकों  के  संघों  को  मान्यता
 होते हुये  भी  मान्यता  देन से  इन्कार ही  किया

 देने  का  उपबन्ध  था  |  उसमें  समझौता

 जाता हूं  ।  यह  हमारा  दुर्भाग्य  भारतीय

 कार्मिक  संघ  १९२६,  में  १९४७
 वाले  अधिकारियों  के  रखे  जाने  तथा

 आदि  के  भी  उपबन्ध  थे  ।

 में  एक  संशोधन  प्रस्तुत  हुआ  था  और  अनिवार्य

 मान्यता  देना  darters  दृष्टिकोण से  स्वीकृत  इसका  अर्थ  है  कि  मान्यता  के  सिद्धान्त

 को  हम  लोग  दो  बार  स्वीकार  कर  चुके  हूं  ।
 कर  लिया  गया  था  ।  केवल  इतना  ही

 बल्कि  उसमें  यह  भी  था  कि  किस  प्रकार  से  में  सभा  को  विभिन्न  रुचि  के  दलों  तथा  श्रम

 संघों  को  पंजीबद्ध  किया  जाये  तथा  मान्यता  दी  मंत्री  के  आश्वासनों  के  बारे  में  भी  बताना

 जाये  |  उसमें  यह  उपबन्ध  भी  था  कि  इस  विधि  चाहता  हूं--किन्तु  इतना  कुछ  होनें  पर

 को  सरकार  राजपत्र  में  अधिसूचना  कुछ  नहीं  किया  गया  है
 |

 निकाल  कर  लागू  अभी  तक  निस्सन्देह  मुझे  यह  पता  है  कि

 ae  अधिसूचना नहीं  निकाली  गई  क. ह  उसी

 कारण  से  अब  अनिवार्य  मान्यता  दिये  जाने  से
 कारों  की  मांग  कर  रहे  हें--इसका  परिणाम

 इन्कार किया  जाता  है
 यह  हुआ  है  कि  नियोजक  कुछ  तो  झुकने  लगें

 हैं  ।
 यदि  वह  सिद्धान्त  va  विधेयक  में  लगा

 दिया  गया  होता
 तो

 मुझे  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किन्तु  मान्यता  के  यह  अधिकार  देने

 करने  की  कोई  आवश्यकता न  होती  ।  में  में  वे  लोग  अब  भी  आनाकानी  कर  रहे  हैं  ।

 आपको  बता  सकता  हं  कि  सरकार  ने  किन  भूतपूर्व  श्रम  मंत्री  श्री  ato  वी०  गिरि  ने

 कारणो  से  इस  बात  की  स्वीकृति  नहीं  भी
 ag  आश्वासन  दिया  था  कि  वह  एक

 कारण यह  हे  कि  इस  देश  के  बड़े  बड़े  नियोजक  व्यापक  श्रम  विधेयक  पुरःस्थापित
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 वह  तो  अब  मंत्री  नहीं  रहे  के  लिये  पहली  बात  ae  होनी  चाहिये  कि

 उनके  उत्तराधिकारी  जो  कि  एक  विख्यात  नियोजकों  को  बाध्य  किया  जायें  कि  वे

 पंजीबद्ध  कामिक  संघों  को  अनिवार्य  रूप  में श्रमिक  नता  अवश्य  ही  श्री  गिरि  के  पद

 चिन्हों  पर  चलेंगे  ।  यद्यपि  यहां  के  श्रम  मंत्री  मान्यता  प्रदान  करें  ।

 श्रमिकों  से  सहानभति  रखते  फिर  भी  इसके बाद  श्री  वी०  वी०  जो  कि

 उनके  लाभ  के  fea  नहीं  feat  जाता  ॥
 मध्य  भारत  के  श्रम  मंत्री  ने  भी  उस  सदमे

 म श्री  गिरि  ने  १९५२
 लन  में  यही  कहा  था  ।

 नैनीताल  में  भाषण  देते हुये  यह  बात  कही

 थी  कि  राज्य  सरकारें  ए  मिश्रित  संघों  को  मध्य  भारत  के  श्रम  ई के

 श्रम  मंत्री  तथा  पश्चिमी बंगाल  के  श्री  होल्डर
 मान्यता  देने  से  इन्कार  करने  के  पक्ष  में  है

 जिनमें  सारे  के  सारे  असैनिक  कर्मचारी  न  सभी  ने  एक  मत  से  यह  कहा  है  कि  कार्मिक

 संघों  को  मान्यता  प्रदान  करना  अनिवायें
 हों  ।  श्रमिकों  के  संगठन  भी  इस  बात  का  विरोध

 a  |
 करते  हं  ।  यह  वचन  2242 में  दिया  गया  था  ।

 इस  के  बाद  fat  यह  बात  माननीय  सभी  व्यक्ति  साम्यवादी  नहीं

 मंत्री  ने  स्पष्ट  कर  दी  थी  जहां  तक  a  तथापि  इस  सम्बन्ध  में  सभी  का  निर्विवाद

 मान्यता  देने  का  सम्बन्ध हे  इस  विषय  में  मत  यह  है  कि  कार्मिक  संघों  को  अनिवार्य

 विभिन्न  रायें  हे--एक  at  हूं  कि  सब्र  से  मान्यता  प्रदान  करना  आवश्यक  है  ।  मेरा

 अघिक  सदसयों  वाले  संघ  को  नियोजक  मान्यता  निवेदन  ह  कि  इस  सिद्धान्त  को  स्वीकार

 किया  जाय  तथा  उसी  के  आधार  पर  विधान और  दूसरे  यह  कि  कई  संघों  को  मान्यता

 दी  जाये  ।  नियोजकों  के  संगठन  केवल  एक  निर्मित किया  जाय

 ही  संघ  का  मान्यता  देने  के  पक्ष  में  हूं  ।  बहुत
 में  ने  अपने  विधेयक  में  मान्यता  दन

 सी  राज्य  सरकारों  का  भी  यही  विचार

 अधिक  लोगों  की  यही  राय  थी  बैत
 की  पद्धति  पदाधिकारी  तथा  उसकी  प्रक्रिया

 के  सम्बन्ध  में  भी  संकेत  किया  है  तथापि

 इसका  ay  यह  ह  कि  मान्यता  देने
 ये  केवल  सुझाव  हैं  ।  पहली  बात  यह  है  कि

 के  प्रश्न  पर  at  कोई  विवाद  नहीं  है  ।  इसे
 मान्यता  अनिवार्य  रूप  से  प्रदान  की  जानी

 केन्द्रीय  राज्य  सरकारों तथा  विभिन्न  चाहिये  |

 संगठनों  ने  स्वीकार  किया  है  ।  किन्तु
 दूसरा  प्रश्न  यह  ह  कि  मान्यता  देने

 दामाद  बात  यह  थी  कि  मान्यता  और

 किसे  दी  जाये  ।  श्री  गिरि  ने  इसी  बात  को

 की  ad  तथा  प्रणाली  किस  प्रकार  की  होनी

 चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न  संघों  के
 स्वीकार किया  है  अतः  सम्बन्ध में  किसी

 पृथक  पृथक  मत  ह  ।  उदाहरणार्थ  यदि

 प्रकार  का  सन्देह  नहीं  रह  जाता  |  सभा
 अखिल  भारतीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  जिसका

 के  सामने  कुछ  रक  कमेंट्री  संघों  के  दृष्टि
 में  एक  सदस्य हूं  val  विंमान  संघों  को

 amy  भी  रखेगा |
 afar  मान्यता  देने  की  सिफारिश  करती

 अखिल  भारतीय  बक  कर्मचारी  aa  ह  तो  की  सम्मति है  कि  अधिक

 के  श्री  जी०  जी०  मेहता  ने  नेनीताल  सम्मेलन  तम  समर्थन  प्राप्त  संघों  को  ही  मान्य

 में  कहा  था  कि  श्रम  सम्बन्धों  के  विनियमन  प्रदान  की  जाप  ।  अन्य  संघों  में  भी  इरा  व
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 कि  =  कि म  मतभेद  है  ।  ब्रिटेन  में  ag  उपबन्ध  है  ।  कुछ  समय  पहिले  रेलवे  मंत्री  ने  कहाः

 था  fa  fer  भी  कामिक  संघ  को सभी  कार्मिक  संघों  संम्मान  प्रदान  किया

 प्रदान  करने  का  प्रश्न  तब  तक  नहीं जाता  उनका  पंजीयन  होता  है  और  उन्हें

 मान्यता  दी  जाती  हैं  |  होता  जब  तक  कि  वह  रेलवे  कर्मचारियों

 में  ने  अपने  विधेयक  में  इस  सम्बन्ध  में  के  राष्ट्रीय  संघ  के  ही  किसी  अवयव  से

 यह  रियायत  दी  है  कि  न्यूनतम  ५  प्रतिशत
 सम्बन्धित  त  हो  ।  चाहे  स्वयं  क्मेंचारी  संघ

 को  न  माने  और  न  संघ  )  को
 रादरयता  अनिवार्य  होनी  चाहिये  ।

 लकिन  चंकी  सरकार  फंसा  कहती
 भरत  में  पहिले  कामिक  संघों  को

 रेलवे  मंत्रालय  ऐसा  कहता  अतः  कोर्ड

 aati  किया  जाता  तत्पश्चात्  उन्हें
 उसे  चुनौती  नहीं  दे  सकता  |  एक  जनतंत्र वादी

 सरकार  ट्रक  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम
 देश  में  समाजवादी  रूप  की  समाज  की

 तथा  ऐसी  ही  अन्य  बतों  के  लियें  सरकार

 न  कि  नियोजक  से  मान्यता  मिलती  है  ।
 यह  आधुनिकतम  प्रणाली  ।

 राज्य  सरकारें  भी  इन  संघों  को  पंजीकरण  ६,०००  मील  ant  वाली  दक्षिणी

 तथा  प्राप्ति  आदि  फे  प्रयोजन  से  मान्यता  रेलवे  में ही  १३,०००  कर्मचारी  हें  तब  भला

 प्रदान  करती  हैं  ।  मान्यता  प्रदान  करने  मद्रास  में  हुई  एक  रेलवे  देश  के  अन्य  भागों

 के  कर्मचारियों  का  हित  किस  प्रकार  कर में  उपयुक्त  शर्तों  पर  अवश्य  निचार  किया

 सकती  a
 जाना  किन्तु  ये  wa  उचित  और

 सुसंगत  होनी  चाहियें  तथा  सरकारी  सदसयों

 को  इनके  सम्बन्ध  में  हमसे  परामर्श  करना  wage  श्रम  मंत्री  ने  ०५  एक  सुझाव  में

 कहां कि  १०  लाख  रेलवे  श्रमिकों के  लिये  केवल -
 चाहिये  ।  यही  ऐरा  मुख्य  दनि  है  ।

 एक  संघ  होना  चाहियें  |  मेरी  समझ  में  नहीं
 wa  नियोजकों  का  seq

 आता  है  |

 आता  कि  यह  किस  प्रकार  सम्भव  है  |

 वे  इस  wet  को  अधिक  दिनों  तक  नहीं  टाल
 ~  मेरा  निवेदन है  कि  सरकारी  उद्योगों  wr

 सकते  हैं  ।  इन्हें  area  ही  इसको  मान्यता
 डाक  कौर  तार  तथा  रक्षा  विभाग

 प्रदान  करनी  पड़ेगी  ।  रार कार  इन्हें  समझा
 के  असैनिक  संगठनों  तथा  इसी  प्रकार  के

 सकती  इसलिये  मेरा  रार कार  से  यूथ
 अन्य  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  अपना

 दन  हैं  कि  aaa  के  प्रश्न  पर  हमें  होना
 गत  निश्चित  करना  चाहिये  ।  सरकार  को

 नहीं  चाहिये  ।  हम  इस  र  इस  सभा  में  चर्चा
 यह  कहना  afer  कि  वह  प्रतिनिधित्व

 कर  के  उचित  fay  कर  सकते  हूं  ।
 करने  वालें  संघों  को  मान्यता  प्रदान  करेगा ॥

 यदि  सर्कार  इस  कीम  को  शीघ्रता  से  एक  विशेष  संख्या में  सदस्यों  वाले  संघों  को

 नहीं  कर  सकती  तो  एक  अनप  विकल्प  भी  प्राप्त  होनी  चाहिये  ।  एक  उद्योग

 है  :  वह  पह  कि  १९४७  का  अधिनियम  के  लिये  एक  संघ  का  आदर्श  वास्तव  में  आकर्षक

 कारी  सूचनापत्र  में  एक  अधिसूचना  के  द्वारा  है  किन्तु  जिस  प्रकार  हम  समाजवादी रूपरेखा

 पुनः  लागू  किया  जाय  ।  इससे  कार्मिक  संघों  का  आदेश  नहों  प्राप्त  कर  सके  उसी  प्रकार

 एक  उद्योग  का  एक  संघ  का  आदश  भी को  मान्यता  भी  मिलेगी  तथा  कुछ  अधिकार

 भी  प्राप्त  होंगे  ।  ऊपर  से  नहीं  थोपा  जाना  चाहिये  ।

 ५,
 अब  में  उन  औद्योगिक  संघों  के  सम्बन्ध

 क
 श्रमिकों  को  यह  स्वतन्त्रता होनी  चाहिये

 म  कहूंगा
 et  |  ग
 Stal  सरकार  स्वयं  ही  नियोजक  कि  वह  जिस  संघ  में  उसमें



 अश्द  भारतीय  कार्मिक  संघ  ४  मार्चे  १९५५  विधेयक  ९

 श्री

 हो  सक  ।  कुछ  समय  परचा त्व  ये  विभिन्न  संघ  हम  इस  सभा  में  विधान  पारित  कर  उन्हें

 सहयोग  से  एक  हो  तो  एक  संघ
 का

 इसके  लिये  विवश  करेंगे  |

 आदर  प्राप्त  हो  सकेगा  |
 में  ने  कोई  अभिनव  क्रान्तिकारी  कार्य

 सरकार  को  श्रमिक  मंडलों  के  नेताओं  नहीं  सुझाया  है  ।  में  तो  अधूरे  कार्य  को  पुरा

 का  स्वागत  उनसे  वार्ता  करने  तथा
 कर  रहा हुं  ।  में  आप  लोगों  से  निवेदन  करूंगा

 उनके  पत्रों  के  उसर  देंने  से  कोई  हानि  नहीं  fe  कम-से-कम  आवड़ी  अधिवेशन  के  पश्चात्‌

 होगी  ।  सरकार  को  इससे  भयभीत  नहीं  होना  कांग्रेस  को  यह  नहीं  भूलना  चाहिये  ;  और

 ॥  डाक  और  तार  दोनों  को  इसमें

 लित  किया  जाना  चाहिये  ।
 यदि  वे  सोचते हैं  कि  राजनैतिक  दलों

 द्वारा  इसका  अनुचित  लाभ  उठाया  सभापति  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 तो  में  भी  यह  कह  सकता  हं  कि  सरकारी  हुआ
 :

 पक्ष  के  सदस्य  भी  संघ  के  कार्यों  में  बहुत

 हस्तक्षेप  करते  हैं  क्योंकि  भारतीय  राष्ट्रीय
 श्प्कि  भारतीय  कार्मिक  संघ

 १९२६  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले कामिक  संघ  कांग्रेस  के  उच्च  कोटि

 के  नेताओं  द्वारा  संचालित  हुआ  करती  हैं  ।  विधेयक  पर  विचार  किया

 उसके  waa  सभापति  आज  श्रम  मंत्री  हैं
 यदि  माननीय  माननीय  मंत्री  जी

 तथा  उसी  के  एक  सक्रिय  सदस्य  आज

 मंत्री  हैं  ।
 की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहें  तो  में  उनसे

 बोलने को  कहूंगा  ।

 संघों  में  भेदभाव  तथा  भ्रान्ति  उत्पन्न

 at  नम्बियार  :  इस  पर  चर्चा  होनी करने के  हे  दलबन्दी का  प्रश्न  नहीं  लाना

 चाहिये  ;  तथा  श्रमिकों  की  मांगों  की  उपेक्षा  चाहिये  |

 नहीं  की  जानी  चाहिये  ।  जहां  तक  हमारा  श्री  वेंकटरामन  मेंने  अपने

 सम्बन्ध  है  हम  कार्मिक  संघों  के  कार्यों  में

 हस्तक्षेप  नहीं  करेंगे  ॥
 मित्र  श्री  नम्बियार  का  भाषण  बड़े  हर्ष

 से  सुना  हे  ।  एक  समय  था  जबकि  स्वयं  अखिल

 अन्त  में  में  सभा  तथा  मंत्री  जी  से  यह  भारतीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  ने  यह  नारा

 निवेदन  करूंगा  कि  उन्हें  अनिवायें  मान्यता  लगाया  था  कि  उद्योग  क्षेत्र  में  केवल एक

 का  सिद्धान्त  मान  लना  चाहिये  तथा  अन्तिम  संघ  होना  चाहिये  ।  उस  समय  जिन  लोगों

 का  उक्त  संस्था  से  राजनैतिक  मतभेद  था विधेयक  के  आने  तक  उन्हें  १९४७  का

 संशोधक  अधिनियम  लागू  कर  देना  चाहिये  उन्होंने  अपने  संघ  बनाये  ।  तत  उन्हें  देशद्रोही

 तथा  विधेयक  में  न  केवल  निजी  क्षेत्रों  के  तथा  फूट  पैदा  करने  वाले कहा  गया  ।  उस

 संघों  को  ही  मान्यता  दी  जानी  समय  तथा  एच०  एम०  एस०  को

 श्रत्युत  सरकारी  क्षेत्रों  डाक  और  देशद्रोही  क़रार  दे  fear
 गया  किन्तु  जत

 are  इत्यादि  को  भी  इन्हीं  में  सम्मिलित  किन्हीं  कारणों  से  श्रमिक  लोग

 जाना  चाहिये  ।  सरकारी  क्षेत्र  को  की  ओर  खिच  गये  तो  उन्होंने  यह  कहना

 amt  बढ़  कर  निजी  क्षेत्रों  का  मार्ग-प्रदर्शन  प्रारम्भ  किया  कि  हमें  सभी  पंजीकृत  संघों

 यदि  वे  आगे  नहीं  बढ़ेंगे  तो  को  मान्यता  प्रदान
 करनी  चाहिये  तथा  उन्हें
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 नियोजक  से  वार्ता  करने  का  अधिकार  मिलना  की  क्षमता  निर्भर  है  ।  केवल  टेक्निकल  तथा

 चाहिये  ।  वैधानिक  मान्यता  से  कुछ  नहीं  होता  हैं  ।

 श्रमिकों  को  उनके  उचित  अधिकार  दिलाने

 यदि  हम  इस  प्रमेय
 की

 परीक्षा  करें  तो  का  उपयुक्त  तरीक़ा  उनकी  संगठन  शक्ति
 भारतीय  कार्मिक  संघ  अधिनियम  १९२६

 -S
 के  द्वारा  ही  सम्भव  है  ।  मेरे  विचार  से  संघों

 रक  अनुसार--प्रत्येक  ७  यदि  वे
 के  लिये  ३३*/,  प्रतिशत  तथा  फेडरेशन

 कुछ  औपचारिक  कार्यवाहियां करें  तो  एक  के  लिये  २०  प्रतिशत  न्यूनतम

 संघ  वना  सकते  हे--रेलवे  में  एक  लाख
 शक्ति  से  अधिक  या  कम  काम  की  क्षमता

 से  अधिक  संघ  बन  जायेंगे  और  रेलवे  बोर्ड  प्राप्त हो  सकती  हे  ।

 को  इन  सबसे  उलझना  पड़ेगा  ।  ऐसी  स्थिति

 इस  देश  के  औद्योगिक  न्यायाधिकरण
 निस्सन्देह  उपहासास्पद  होगी  |

 यदि  श्री  नम्बियार  ने  इस  प्रमेय  को

 ने  यह  निश्चित  किया  हे  कि  संघों  की  मान्यता

 का  प्रदान  औद्योगिक  झगड़ों  के  अन्तर्गत  नहीं
 संकल्प  के  रूप  में  लाया  होता  कि  सरकार

 आता  ।  में  इस  सम्बन्ध में  न्यायाधीशों से
 उपयुक्त  कार्मिक  संघों  को  मान्यता

 प्रदान

 करने  का  प्रयत्न  करे  तथा  इस  प्रयोजन  के
 मतभेद रखता  हूं  और  मेरे  विचार  से  मान्यता

 देने  का  प्रश्न भी  औद्योगिक झगड़ों  के  अन्तरगत
 लिये  वैधानिक  सुविधाये ंदे  तो  में

 अवद्य  ही

 खनका  सेन  किन्तु  अपने  विधेयक
 आना  चाहिये  तथा  इसके  लिये  उचित  तरीक़ा

 यह  हे  कि  औद्योगिक  झगड़ों  की  परिभाषा

 के  द्वारा  उन्होंने  श्रमिकों  के  कामिक  संघों
 में  एक  एसा  परन्तुक  जोड़ें  दिया  जाय  कि

 के  अधिकारों  को  निर्मल  कर  दिया  है
 ।

 कार्मिक  संघ  मान्यता  का  प्रशन

 यदि  इसकी  स्वीकृति  दी  जायेगी  तो
 औद्योगिक  झगड़ा  ही  समझा  जायेगा

 संघों  की  वृद्धि  हो  जायेगी  ।  संघों  की  संख्या
 में  इस  बात  का  समर्थन  करता  हूं  कि

 में  वृद्धि  होने  से  उसके  कार्य  में  बाधा  होती  है  |

 कार्मिक  संघ  की  मान्यता  के  प्रश्न  पर और  वेਂ  परस्पर  ही  झगड़ने  लगते  जिसके

 फलस्वरूप  श्रमिक  अपने  उचित  अधिकारों  शिक  न्यायाधिकरण ही  विचार  करे  ;  वही

 इस  बात  का  निश्चय  करे  कि  किसी  विद्वेष
 को

 भी
 नहीं  प्राप्त  कर  सकते

 ।
 श्री

 संघ  को  मान्यता  प्रदान  की  जाय  अथवा नम्बियार  विभेद  तथा  फूट  को  प्रोत्साहन

 देना  चाहते  हें  जिससे  श्रमिकों  की  अधिक
 नहीं  ।

 या  कम  काम  की  क्षमता  का  क्षय  होगा  |  में  अपने  मित्र  श्री  नम्बियार  से  सहमत

 हूं  कि  आज  कर्मचारियों को  न्यायालय  में  जाने तिस  पर  केवल  का  कुछ  अर्थ  नहीं

 git  हैं  जब  तक  कि  मान्यता  की  व्याख्या  या  किसी  प्राधिकारी के  पास  जाने  या  अपनी

 न  की  जाय  ।  अधिनियम  में  इस  बात  का  यूनियन  को  निर्वाचक  शक्ति  मानने  का  कोई

 अधिकार  नहीं  औद्योगिक  विवाद
 उल्लेख  होना  चाहिये  कि  मान्यता  के  क्या

 अधिकार  हैं  ।  कार्मिक  संघ  अधिनियम  का  संशोधन  इस  प्रकार  किया

 १९४७  की  धारा  २८  में  मान्यता  जाना  चाहिये  कि  उसमें  यूनियन  का  मान्यता

 प्राप्त  कार्मिक संघ  के  अधिकार  दिये
 हुये  हैं

 ।  सम्बन्धी  विवाद  भी  सम्मिलित  हो  जाये  |

 इसलिये  अन्तिम  विश्लेषण  से  हम  इसी

 frag  पर  पहुंचते  हें  किसंघ  at
 अन्य  यूनियनों  और  समाज  के  सभी  समाजवादी

 और  श्रमिकों  की  एकता  पर  ही  सौदेबाजी
 रूप  आदि  के  सम्बन्ध  में  बहुत  सी

 व्यंगपूर्ण
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 श्री  नम्बियार  के  सभापतित्व या  मंत्रित्व बातें  कहीं  जो  विधेयक  की  दृष्टि  से

 प्रासंगिक  थीं  ।  में  जब  दक्षिण  भारत  रेलवे  मज़दूर  संघ

 आरडी  अधिवेशन  का  संकल्प .  एक
 हड़ताल  असफल  रही

 तो  इस
 संघ  को  मान्यता

 समाजवादी समाज  की  स्थापना  की  बात
 प्रदान  की  गयी  ।  हम  को  अब  इस  प्रकार

 सभी  तक॑  छोड़  देने  चाहिये  जिनसे  कर्मचारियों

 कहता  हैं  ।  उसका  कामिक  संघ  की  मान्यता
 को  हानि  हो  ।  मान्यता  प्राप्त  करने  का  केवल

 से  कोई  सम्बन्ध  नहीं है
 ।  यूनियन  में

 केवल

 ५  प्रतिशत  सदस्य  होते  वह  अल्पसंख्यक
 एक  यही  उपाय  है  कि  औद्योगिक  विवाद

 विधायक  का  संशोधन  इस  प्रकार  किया
 में  होते  हूं  उनको  कर्मचारियों का  विश्वास

 भी  प्राप्त  नहीं  होता  इस  प्रकार  श्री  नम्बियार
 जाय  कि  न्यायाधिकरण को  अधिकार  हो

 कि  वह  पता  लगा  सके  कि  एक  विशेष  यूनियन
 इस  प्रकार  के  समाज  की  स्थापना  करना

 को  मान्यता  दी  जाय  या  नहीं  ।  में  इस

 चाहते  हैं  जिस  में  केवल
 ५

 प्रतिशत  लोग

 ९५  प्रतिशत जनता  पर  अपनी  बात
 यक  का  विरीध  करता  क्योंकि  यह

 चारियों के  हित  में  बाधक  है  ।
 लाद  सकेंगे  ।

 यूनियनों को  मान्यता  देते  समय  उनके
 श्री  to  बो०  विट्ठल  राब  ::

 ऊपर  कूछ  कर्त्तव्यों  का  भार  भी  डालना
 में  अपन  मित्र  श्री  वेंकटरामन  की

 बड़े  ध्यान  से  सुनी  हें  ।  उनके
 चाहिये  ।  विभिन्न  यूनियनों  क  आपसी  विवादों

 के  कारण  भारत  में  सदा  से  फूट  रही  है  ।  विचारणीय  हें  ।  में  ने  सोचा  था  कि  कार्मिक

 संघों  की  मान्यता  के  शरत  पर  दलबन्दी
 मान्यता  उसी  यूनियन

 को  दी
 जानी  चाहिये

 के  दृष्टिकोण  से  विचार  न  किया  जायेगा  ॥
 जिसके  सदस्यों  की  संख्या  सर्वाधिक  हो  ॥

 कार्मिक  संघ  के  अधीन  प्रति  ay
 पर  दुर्भाग्य  से  वाद  विवाद  में  यह  बात  लाई

 उनके  नये  चुनाव  होने  आवश्यक  हैं  ।  में  एक

 गयी  है  ।  अतः  में  इन  संगठनों  के
 इतिहास

 साथ  २  या  ३  यूनियनों  को  मान्यता  प्रदान
 पर  कुछ  विचार  करना  चाहूंगा  |

 करने  के  पक्ष  में  नहीं  हं  ।  जिस  यूनियन
 की

 प्रथम  विश्व  युद्ध  के  पश्चात्  अन्तर्राष्ट्रीय
 कर्मचारियों का  सर्वाधिक  सहयोग  प्राप्त  श्रम  संगठन  में  श्रमिकों  का  प्रतिनिधित्व

 हो  उसे  ही  मान्यता  दी  जानी  चाहिये  |
 प्राप्त  करने  के  लिये  अखिल  भारतीय  कामिक

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  नम्बियार  ने  संघ  की  स्थापना  की  गयी  थी  |  वाद  में  बहुत

 रेलवे  के  राष्ट्रीय  एकक  यूनियनों  और  से  कार्मिक  संघ  बने  और  २-३  वर्षों  तक  कई

 कर्मचारियों के  संगठनों  की  बात  की  चर्चा  केन्द्रीय  कामिक  संघ  चलते  रहे  ।  बाद  में

 की  ।  में  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  अखिल  सभी  यूनियनें  मिल  गयीं  और  अखिल  भारतीय

 भारतीय  रेलवे  कमंचारी  संघ  ने  एक  संघ  कार्मिक  संघ  बन  गया  |  दूसरे  विश्व  युद्ध

 बनाया  था  जिसे  मान्यता  प्रदान  की  गयी  समय  भारतीय  श्रमिक  संघ  स्थापित  किया

 थी  ।  बाद  में  एक  और  संगठन  संघ  के  गया  |  दूसरे  महा  युद्ध  के  बाद  भी  अखिल

 विरोध  में  बनाया  गया  ।  उसे  उस  समय  भारतीय  कामिक  संघ  को  ही  प्रतिनिधि

 मान्यता  नहीं  दी  गयी  ।  श्री  नम्बियार  स्वयं  संगठन  माना  गया  ।  बहुत  से  लोगों  ने  उसे

 इस  नये  संघ  के  विरोध  में  थे
 ।

 बाद  में  इस  तोड़ने  की  कोशिश  की  पर  वह  वैसा  ही  रहा +

 संघ  ने  पर्याप्त  शक्ति  प्राप्त  कर  ली  और
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 sq  म  साम्यवादियों  की  संख्या  अधिक  अन्य  यूनियन  को  मान्यता  देने  का  विरोध

 तो  थी  पर  उनका  प्रभुत्व  नहीं  था  ।  यूपी  उस  नहीं  किया  |

 समय .  अखिल  भारतीय  कार्मिक  संघ  के  सभापति  महोदय  :
 क्या  माननीय  सदस्य

 सदस्यों की  संख्या  ७५  या  ८०  प्रतिशत  थी  कुछ  अधिक  समय  लेना  चाहते  हूं
 ?

 पर  उन्होंने  अपने  किसी  अधिवेशन  में  किसी  श्री  टी०  alo  विट्ठल  राव  :  जी  हां  ।

 १९५५-५६  के  लियें  अनुदानों

 की  मांगें  रेलवे

 मांग  संख्या  g——tad  as

 मांग  संख्या  १  पर  निम्नलिखित  कठौती

 ee  re  re  re  ee  ee  rr  मग
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये

 :--

 कटौती  प्रस्तावक  कठौती  सत  न।*  कटौती  राशि

 लिपि A  SS  en  Ec

 रुपय

 श्री  बीरेन  दत्त  रेलवे  सेवाओं में  आदिम  जातीय  लोग  १००

 पश्चिम )  ।

 )  करीमगंज  से  अगरतला  तक  रेलवे  सम्यक  १००

 ?  नये  रेल  सम्पर्क  का  पत्थर  कंडी  होते  हुये  पुराने

 अगरतला  स्टेशन  तक  जाना  १००

 प  त्रिपुरा  में  रेलवे  लाइनों  का  १००

 पे  आसाम  को  त्रिपुरा  से  fw  वाली  नई  रेलवे

 का  सर्वोक्षण  ॥  १००

 पै  त्रिपुरा  की  राज्य  संचार  समिति  को  दिया  गया  १००

 ज्ञापन  |

 श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  रेलवे  में  उच्च  पदों  के  वेतन-क्रमों  को  कम  करना  १००

 क्षेत्रों  क ेआर्थिक  विकास  के  अनुसार  सर्वेक्षण  तथा

 )  निर्माण ।  १००

 $Y  रे चूर  ज़िले  में  नये  रेलवे  निर्माण  में  तुंगभद्रा

 योजना  सम्बन्धी  लाइन  १००७

 त्व  हट्टी  स्वर्ण  खान  तथा  इसका  को  रेचूर  TAT

 ame  के  बीच  मिलाने  वाली  नई  रेलवे  शाखा  का

 निर्माण  |  200.0

 रेलवे  विभाग  के  कार्य  चालन-व्यय  में  मितव्ययता  १००७

 १००
 श्री  बोगावत

 किराये  तथा  भाड़े  में  वृद्धि

 —afera  )

 ग्  रेलवे  कर्मचारियों  में  तपेदिक़  की  उनका

 उपचार  तथा  वेतन  अनुदान
 ।  १००

 मै  भाग  चली  क्षेत्रों  के  कोंचा  रियों  के  आवास  किराया

 भत्ते  पर  राधे  महंगाई  भत्ते  को  वेतन  में  मिला

 देने  का
 प्रभाव

 ।
 १००

 ee  ree
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 कटौती  आधार

 वताावाणाण  ail
 राशि

 रुपये

 श्री  बगावत  (Tet  ढौंड-मन्मड  लाइन  पर  प्लेटफार्मो  आदि  का  १००

 अभाव

 1.0  खंडवा-हिंगोली के
 नये  रेल  सम्पर्क  का  विस्तार  १००

 ड  बीर  अहमदनगर  तथा  पूना  में  रेलवे

 लाइन का  निर्माण  ।  १००

 श्री  बीरेन  दत्त  कल्क ली  घाट  और  अगरतला  नगर  के  बीच  रेल

 सम्यक  १००

 (1  त्रिपुरा  में  कल्क ली घाट से  सुब्रतो  तक  रेलवे

 लाइन  t  १००

 फड़  करीमगंज  और  धर ताना  तक  सीधी  रेल  सेवा  के

 लिये  अगरतला  स्टेशन  का  प्रयोग  करने  के

 विषय  में  पाकिस्तान  सरकार  से  बातचीत  ।  १००

 श्री  बोगावत  रेलवे  बोर्ड  में  प्रतिनिधान  १००

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 मैचों  १९५५  के  बजे  तक

 en  a  eee


